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 लोक-सभा  ग्यारह बजे  समवेत  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन

 के  मौखिक उत्तर

 रेलवे  में  प्रदा सन ोय काय  को  मान्यता

 १४५३४.  थी  झूलन  fag:  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  ST  करेंगे  कि

 क्या  रेलवे ने  सराहना  पत्र  ौर  पदक  दे  कर  असाधारण  शौर  उल्लेखनीय
 कार्यों को  विद्वेष  मान्यता  देना  आरम्भ  कर  दिया

 यदि  तो  जब  तक  प्रत्येक  प्रादेशिक  रेलवे  में  ऐसे  मामलों  संख्या  कया  है
 ?

 तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  शाहनवाज़  ai) :  हम  सदा से

 पुरस्कार  शादी
 देते  रहे  किन्तु  अरब  हम  सभी  रेलवे  में  एक  सा  नियम  जारी  करने  का  विचार  केर

 रहे

 एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  हैं  ।  परिशिष्ट अनुबन्ध  संख्या  २१ |

 श्री  झूलन  इन  सब  पुरस्कार  इरादी  पर  कुल  कितना  व्यय  हुआ  है
 ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  मुझे  इसके  लिये  पूर्वे  सूचना  यह  सूचना इस  समय  मेरे  पास

 नहीं है  ।

 श्री  झूलन  सिह  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  वर्तमान  आवश्यकता  की  झोर

 दिलाया  गया  हालांकि उस  रेलवे  में  १११५  पुरस्कार दिये  जा  चके  हैं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  मंत्री  प्रदान  को  समझ  गये  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (sit  अ्लगेदान  )  :  जी  नही ं।

 श्रव्य  महोदय :  क्या  माननीय  सदस्य  प्रदान
 को

 स्पष्ट  रूप  से  बोलने  भर  दुहराने

 कृपा  करेंगे  |

 श्री  झूलन  सिंह  :  पूर्वोत्तर  रेलवे  में  £22y  पुरस्कार  दिये  जाने पर  भी  वहां  अब  भी  इतनी

 व्यवस्था  क्यों हे

 अध्यक्ष  महोदय  :  क्या  भारत  की  सब  रेलवेज  में
 ?

 श्री
 झूलन  सिंह

 :
 पूर्वोत्तर  रेलवे  में  ।

 x
 tat  भ्रंग्रेजी  ||

 1..  $./56

 Poy
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 श्रिया  महोदय  :  किसी  भी  रेलवे  में
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  पूर्वोत्तर रेलवे

 महोदय :  में  गलती से  पूर्वोत्तरਂ
 को  समझ  लिया  था  ।

 तथा  परिवहन  मंत्रो  लाल  बहादुर  शास्त्री )  शायद  माननीय  सदस्य  इस

 बात  से  इन्कार  नहीं  करेंगे  कि  यद्यपि  पूर्वोत्तर  लवें  में  भ्र वस् था  संतोषजनक  नही ंहै  तथापि

 निश्चय  ही  पिछले  एक  या  दो  वर्षों  में  इसमें  सुधार  हुआ  है  |

 श्री  ao  स०  मत्ती  नकद  पुरस्कारों  के  भ्र ति रिक्त  क्या  उच्च  पदों  पर  पदोन्नति  के  लिये

 सराहनीय  सेवा  को  भी  ध्यान  में  रखा  जाता  है  ?

 लाल  बहादुर  शास्त्री
 :

 हां
 ।

 हम  यह  करना  परन्तु  इसके
 कारण  कई

 बार  कर्मचारियों  में  इतना  अधिक  असंतोष  पैदा
 हो

 जाता
 है

 कि
 हम

 साधारणतया
 ऐसा  करने

 से  बचते
 यद्यपि  माननीय  सदस्य  ने  जो  सुझाव  दिया  है  वह  सिद्धांत  रूप  से  बिलकुल  ठीक  sae  उसका  पालन

 किया  जाना  चाहिये  ।

 थी  श्रीनारायण दास  :  पूर्वोत्तर रेलवे  में  किन  किन  महत्वपूर्ण  प्रकार  के  कामों  के  लिये

 पुरस्कार दिये  गये  हैं  ?

 श्री  दाहनवाज्ञ  खां
 :  पुरस्कार भ्रच्छे  काम  के  लिये  दिये  जाते  हैं

 प्रौढ़
 अच्छा  काम  कई  प्रकार

 का  होता हैं  ।

 श्री  रघबीर  सिह  ड्राइवरों  या  फोर मैनों  को  ऑक्सीडेंट्स  )  को  रोकने  के  लिये

 अरब  तक  कौन  कौन  से  एसिड  दिये गये  हें  ?

 शाहनवाज़
 खां

 :
 इस  वक्त  कोई  खास  कैसी  मेरे  पास  मौजूद  नहीं

 लेकिन
 मैं  प्रानरेंबुल  मेम्बर  को  बता

 दूं
 कि  जहां  पर  ड्राइवर  या  गाड़ी  बहुत  होशियारी  से  किसी  एकसी

 डेंट  को  रोकने  के  लिये  काम  करते  हैं  gan  लिये  उनको  मुनासिब  इनाम  दिया  जाता  हैं  ।

 श्री  ao  go  बिटुलराव :  यदि  कोई  रेलवे  कर्मचारी  कोई  मशीनरी  सम्बंधी  नया  आविष्कार

 करता  हू  तो  क्या  उसे
 भी

 इस  योजना  के  श्रन्तगंत  पुरस्कार  दिया  जाता  है  अथवा  क्या  वह  किसी  पृथक
 योजना  के  ह. प्रन्तगत  जाता  है  ?

 श्री  शाहनवाज़ at  :  प्रत्येक  रेलवे  में  एक  झ्राविष्कार  तथा  सुझाव  समिति  बनाई
 गई

 है
 ।

 यदि  कोई  रेलवे  कमंचारी  कोई  नया  आविष्कार  करता  हैं  या  कोई  ऐसा  सुझाव  देता
 जो  रेलवे  के

 लिये  लाभदायक  समझा  जाता  है  उसे  उचित  मान्यता  दी  जाती  है  ।

 अ्राददा  लोक  स्वास्थ  स्रधघिनियम

 T* oy  े  श्री  कृष्णा चा यं  मोदी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकारों  ने  प्रारूप  धनराशि  लोक  स्वास्थ्य  अघिनियम के  प्रतिवेदन  के  संबद्ध

 में  झपने  विचार  भेज  दिये  ak

 यदि  तो  कितने  राज्य  सहमत  हो  गये  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  उपमंत्री  चन्द्र दो खर )  wa  तक  बारह  राज्य  सरकारों

 प्रारूप  लोक  स्वास्थ्य  अधिनियम  के  बारे  में  कपूर  मत
 भेजे  हैं

 ।

 दस  राज्य  सरकारें  श्रादशं  लोक  स्वास्थ्य  अधिनियम  से  सामान्यतया  सहमत हैं  ।  शेष

 दो  राज्यों  ने  कोई  विचार  प्रकट  नहीं  किये  हैं

 tae  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  कृष्णा चाय  जोशी  :  सरकार ने  इस  काय  में  शीघ्रता  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही

 की
 हे  wal  कितने  राज्यों  को  इस  विषय  में  झपने  विचार  श्रे भि व्यक्त  करने  हैं  ?

 +9 .  चन्द्र दो खर :  हमने  राज्यों  को  अपने  उत्तर  भेजने  के  लिये  प्रति स्मारक  भेजे

 हैं  ।
 इस  समय

 तो
 हम

 इस
 मामले

 में  शी
 घनता  करने  के  लिये  केवल  इतना

 ही  कर
 सकते

 श्रीमती  ५. है ०  काले
 :

 ग्रदशी  लोक  स्वास्थ्य  भ्र धि नियम  की  मुख्य  सिफारिशें  क्या  हैं
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर
 :

 राशि  लोक  स्वास्थ्य  प्रीमियम  की  एक  प्रति  पुस्तकालय  में

 रख  दी  गई  है  वह  एक  सार  वस्तु  है  शर  में  समझती  हं  कि  मेरा  उत्तर  सुनने  की  बजाय उसे  पढ़ने
 से  माननीय  सदस्यों  को  अधिक  लाभ  होगा  ।

 श्री  कृष्णाचायं  जोशी  क्या  राज्यों  के  पुनर्गठन  से  इस  योजना  पर  कुछ  प्रभाव  पड़ेगा
 ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर  :  यदि  ग्रावश्यक sat
 दो  ऐसा  हो  सकता  परन्तु  इससे  योजना

 में

 अस्तर  परन्तु  राज्य  सरकारों  के  विचारों  दूसरी  चीजों  में  प्रकार  पड़  सकता  ह

 तारकेश्वर  सिन्हा
 :  क  क  ह  स  पम  रत  गोत

 स्वास्थ्य  की  इस  योजना  को  पुरी  कार्यान्वित  किया  तो  कितना  व्यय  होने  का  अनुमान  है  ?

 :  किस  चीज  पर  व्यय  ? श्रीमती  चन्द्र दो खर

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा :
 as  यह  पूरण

 रूप  से  कार्यान्वित  की  गई  तो  इस  लोक

 स्वास्थ्य  योजना  पर  कितना  व्यय

 स्वास्थ्य  मंत्री  Ut x  मारी  मत  इस  समय  अनुमानित  व्यय  बताना  हरसंभव  है  ।

 श्री  : ५ १५  क्या  रोड  उन  दस  राज्यों  में  से  एक  जिन्होंने  इस  भ्र धि नियम के  बारे  में

 ५  विचार  भेजे  हैं  ?

 श्रीमती  चन्द्रशेखर :  श्रान्त  से  प्रभी  हमें  उत्तर  नहीं  मिला  है  ।

 स्टन  मास्टरों  को  यूनियन

 eo eA)  डा०  सत्यवादी  :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  स्टेशन  मास्टर  व  सहायक  स्टेशन  मास्टर  की  यूनियन  ने  अपने  वेतन  नथा  न्य
 आवश्यक  के  सम्बंध  में  कई  मांगें  सरकार  के  सामने  रखी  हैं  ;

 यदि  तो  ये  मांगें  क्या

 इन  पर  क्या  कार्यवाही हो  रही  है  ?

 रेलवे  तथा  उपमंत्री  :  से  एक  विवरण  सभा-पटल  पर

 रख  दिया गया  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  २२

 डा०  सत्यवादी :  इस  बयान  में  यह  कहा  गया  है  कि  चूंकि  ये  मांगें  रेकगनाइज्ड  एसोसियेशन  की

 तरफ  से  नहीं  रखी  इसलिये  उनपर  गौर  नहीं  किया  गया  ।
 में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक

 इन  डिमांड  डूब  के  मैरिट्स  का  ताल्लुक  क्या  उन  पर  गौर  किया  गया  हैं  कि  वे  कहां  तक  ठीक  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  जी  मैरिट्स  पर  गौर  हो  रहा
 लेकिन  ०»  ०.  ०».

 डा०  सत्यवादी :  यह  ठीक  है
 कि

 रेलवे  गार्डन  के  लिये  यह  इजाजत  है  कि  वे  स्टेशन  मास्टर

 की  पोस्ट्स  से  लिये  से लेकिन  स्टेशन
 मौज

 को
 ऐसी

 इजाजत  नहीं
 है

 कि  वे
 उस  तरफ

 जा  सकें
 ! ?

 ——

 tua  wast  में  ।
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 fara  महोदय :  गार्ड  यहां  उल्लिखित  श्रेणियों  में  सम्मिलित  नहीं  है  ।  केवल  स्टेशन  मास्टरों

 श्र  असिस्टेंट  स्टेशन  मास्टरों  का  ही  यहां  उल्लेख  किया  गया  है
 ।  माननीय मंत्री  गार्डों  के  बारे

 में
 सूचना  चाहते

 1६... 10  त०  हठ  विद् वल राव  :  स्टेशन  मास्टरों  को  गार्डों  के  पदों  पर  पदोन्नत  किया  जाता  है  ।

 महोदय  किसी  व्यक्ति  को  गवर्नर  जनरल  भी  तो  बनाया  जा  सकता  है  ।

 थी  ०  स०  वृत्ति  :  कया  स्टेशन  मास्टरों  शर  भ्र सि स्टेंट  स्टेशन  मास्टरों  के  मूल  वेतन  में

 वृद्धि  किये  जाने  की  मांग  पर  भी  सहानुभूतिपुर्वंक  विचार  किया  जा  रहा

 श्री  माननीय  मंत्री  पहले  ही  उत्तर  दे  चुके  हैं  कि  इस  प्रश्न  पर  गुणों  अवगुणों
 के

 आघार  पर  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।  जैसा  कि  माननीय  मंत्री  ने  राय-व्यस्क  भाषण  में

 कहा  अब  हम  वेतन  क्रमों  के  पुन्वर्गीकरण  के  प्रदान  पर  विचार  कर  रहे  हें  श्र  स्टेशन  मास्टरों  की

 श्रेणी  उन  श्रेणियों  में  से  एक  है  जिस  पर  विचार  भ्र  परीक्षण  किया  जा  रहा  है  ।

 पहियों  के  लिये  रेलवे  ठेका

 *
 १५३८.  श्री  रघुनाथ fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  ake  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ५  हजार  पहियों  के  सेटों  का  ठेका  भारतोय  रेलवे  विभाग  ने  किसी  ब्रिटिश  फर्मे

 को  दिया है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  शाहनवाज़  :  जी

 श्री  भागवत झा  आजाद  :  इस  are  को  यह  ठेका  कसे  दिया  गया  था  ?  क्या  इसके  लिये

 कोई  टेंडर  मांगे  गये  थे
 ?

 शाहनवाज़ खां  :  रेलवे  में  जो  सामान्य  पद्धति  प्रचलित  है  उसके  अनसार  यह  ठेका
 दिया गया  था  ।  सावंभौमिक  टेंडर  मंगवाये गये  थे

 श्री  रवैया  :  यह  टेका  जिस  समवाय  को  दिया  गया  है  उसका  नाम  क्या  है  ?

 शाहनवाज़ खां  :  यह  ठसक  प्रो वन  ऐंड  डाइसन  इंगलेंड को  दिया  गया  था

 श्री  सिहासन सिंह  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है  कि  जब  कि  बाहर  से  astra  (  )

 मंगाए जा  रहे  एन०  Fo  रेलवे  में  हजारों  की  संख्या  में  वे गन्ज  कौर  गाड़ियां  नीलाम  कर  दी  गई

 जिनके  भ्रच्छे  प्रच्छे  व्हील्स  काम  में  लाए  जा  सकते थे  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  इस  बात  पर  खास  गौर  किया  जा  रहा  हैं  रेलवे  बोर्ड  ने  हिदायत

 जारी  कर  दी  है  कि  जहां  भी  कोई  रेलवे  वैगन  या  न्यूज  जो  कि  काम  दे  उनसे  ज्यादा  से

 ज्यादा  काम  लिया  जाय  ate  कोई  भी  सर्विसिबल-काम  की  चीज-को  कन्डोम  न  किया  जाय

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  सब  से  कम  टेण्डर  कौन  कौन  से  देश  का  था  ?

 श्री  झाहनवाज्ञ  खां
 :

 इस  बारे  में  में  करना  चाहता  हूं  कि  ३२,०००  व्ही  सेक्स  की  हमको

 जरूरत
 जिनमें

 से  \ 20 Ro Mi A  व्हील  सैट्स  का  7.0 2.0  जापान
 की  एक  मैसेज

 जिसका  टेंडर  सब  से  कम  को  दिया गया  था  ।  ६१००  महिल-सेट्स  का  इटली  की  एक

 c को  दिया  गया  उनसे  पूछा  गया  कि  पाया  वह  हम  को  पांच  हजार  भ्रौर  दे  सकते  हें  या  नहीं  ।

 उन्होंने  इन्कार  तो  नेक्स्ट  टेंडर  वाले  को  भ्रामक  दे  दिया  गया  ।

 श्री  क्या  हमें  उनसे  कोई  झ्राश्वासन  मिला  है  कि  बे  माल  भेजने  की  अनुसूची

 के  झ्रनुसार  माल  भेजेंगे
 ?

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 थ्रो  शाहनवाज़  खां  :  हां

 श्री  रवैया :  क्या  यह  संभव  होगा  ह  े  | [  ०  ee  *  ee  *  क  ?.

 महोदय :  माननीय  सदस्य
 को

 इस  प्रकार  पर  प्रदान  नहीं  पूछते  जाना  चाहिये
 जब

 तक
 कि

 में  उन्हें  अनुमति  न  दूं
 ।

 विमान  चालक  तथा  इंजीनियर

 nae.

 श्री  जयपाल  fag  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राष्ट्रीयकृत  एयरलाइन्स  के
 विमान  चालकों  are  इंजीनियरों की  नियुक्ति ae

 युक्ति  की  दें  कया  हैं

 रास्टीयकरण  के  पारोस  किसमें  चालक  fa  परम  कौर

 कितने  वाणिज्यिक  विमान  चालक  बेकार  हूँ
 ?

 संचार  मंत्रालय
 में

 मंत्री
 :  )  में  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक

 विवरण  सभा-पटल  पर  रखता  हूं  ।  &,  अनुबन्ध  संख्या  २३]

 इंडियन  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  के  राष्ट्रीयकरण के  उपरांत  ८४  विमान  च

 भरती  किये  हें  ae  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  ने  ३१  विमान  चालक  भरती  किये  हैं  ।

 (1) & Aare १  PENS  को  चालू  लाइसेंस  प्राप्त  बेकार  वाणिज्यिक  विमान  चालकों  की
 संख्या  १७  थी  |

 श्री  जयपाल  fag:  विवरण  में  एयर  कडिया  इंटरनेशनल  के  ahs

 डिप्टी  इंजीनियरों  कौर  मुख्य  इंजीनियरों  के  बारे  में  कोई  सुचना  नहीं  दी  गई  है
 ।  aaa  पट इंडियन

 एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  के  बारे  में  सूचना  दी  गई  है  कौर  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  के  बारे  में  नहीं  |

 क्या  सरकार  यह  सुचना  भी  देने  की  ्  करेगी
 ?

 थ्रो  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  के  इंजीनियरों के  बारे  में  भी  विवरण  में

 सुचना दी  गई  है  ।  यदि  यह  उसमें  तो  उसे  में  द॑  दूंगा  ।  मेरे  विचार  से  यह  वहां  पष्ठ  ५  पर  है  |

 tet  जयपाल fag  उठे  ०.6.» के  क  क

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  इसे  पढ़ने  के  पश्चात  प्रश्न  पूछें  ।

 चट्टोपाध्याय  :  विमान  चालकों  के  लिये  महीना  की  क्या  परिभाषा  हैं
 ?

 उनके  लिये

 उड़ान  के  कितने  घंटों  का  एक  महीना  होता  है  ?  जब  काम  के  घंटे  बढ़ाये  जाते  हें  तो  क्या  उनको  अरति

 रिक्त  वेतन  दिया  जाता  हैं
 ?

 यदि  तो  किस  हिसाब  से
 ?

 श्री  राजबहादुर  :  विमान  चालक  एक  महीना  में  प्रतीक  से  अधिक  १००  घंटे  की  उड़ान

 कर  सकता  इससे  प्रतीक  वह  उड़ान  नहीं  कर  सकता  |  में  तुरन्त  इसका  उत्तर  नहीं  दे

 किन्तु यह  १००  घंटे  से  ऋषि  नहीं  है  ।

 श्री  जयपाल  सिह
 :

 मेंने  विवरण  का  पृष्ठ
 ५

 पढ़  लिया  है  कौर  जो  सूचना  मेंने  मांगी  है
 वह  उसमें  नहीं  है  ।

 किन्तु  माननीय  मंत्री  ने  सूचना  देने  की  प्रतिज्ञा  की  है
 ।

 पृष्ठ
 ५

 पर  केवल  श्रेणी
 १,  श्रेणी  २  श्रेणी  ३  के  इंजीनियरों  का  उल्लेख  है  ।  वहां  चीफ  डिप्टी  इंजीनियर

 आदि  का  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।

 श्री  राजबहादुर
 :

 दोष शेष  सूचना  में  दे  दूंगा

 tra ल  अंग्रेजी



 १८०  मौखिक  उत्तर  ३०  PENT

 श्री  जयपाल  सिंह
 :

 मुझे  ज्ञात  gar  है  कि  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  के  विमान  चालकों

 को  सावधिक  प्रविधिक  प्रत्य स्मरण  पाठ्यक्रम  में  भाग  लेना  पड़ता  है
 ।  इंडियन  एयरलाइन्स

 tara  के  विमान  चालकों  को  यह  प्रविधिक  प्रत्य स्मरण  पाठ्यक्रम  क्यों  पूराਂ  नहीं  करना  पड़ता  है  ?

 श्री  राजबहादुर :  जहां  तक  में  जानता  वर्तमान  नियमों  के  श्रन्तगेंत  सब  विमान  चालकों

 को
 प्रत्य स्मरण  पाठ्यक्रम  पुरा  करना  पड़ता  है  |

 श्री  चट्टोपाध्याय :  मेरे  प्रश्न  का  पूरा  उत्तर  नहीं  दिया  गया  में  जानना  चाहता  था
 कि

 उड़ान  के  घंटों  के  लिये  किस  हिसाब  से  प्रिक  भुगतान  किया  जाता  है  ?

 att  यह  सब  विवरण  दिया  गया

 प्रौढ़  भत्ते  आदि
 सब

 कुछ  उसमें  दिया  gas  ।

 श्री  शशि
 ato  fag :  प्रदान के  भाग  के

 उत्तर  में  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  चालू
 लाइसेंस  प्राप्त  १७  वाणिज्यिक  चालक  बेकार  ।  सरकार  की  कोई  योजना  है  जससे

 ५

 कि  इन  बेकार  विमान  चालकों  को  विमान  चलाने  की  सुविधायें  दी  जाएं  ताकि  वे

 अपने  लाइसेंस  को  चालू  रख  सकें
 ?

 श्री  राजबहादुर  :  इन
 बेकार

 विमान  चालकों  को
 यथाशक्ति

 काम  पर  लगाने  का  हम
 पूर्ण  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।  जैसा  कि  में  ear  के  भाग  )  के  उत्तर  में  पहले  बता  चुका  इंडियन

 लाइन्स  कार्पोरेशन  ने  ८४  कौर  एयर  इंडिया  इंटरनेशनल  ने  ३१  नये  विमान  चालकों  को  भरती  किया

 है  ।  जहां तक  उनके  लाइसेंसों  को  जारी  रखने  का  प्रश्न  यह  काम  विमान  चालकों  पर  छोड़  दिया

 गया |

 श्री  जयपाल  fag:  क्या  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  इंडियन

 एयर  लाइन्स  की  प्रबन्ध  व्यवस्था  में  इस  बात का  सुनिश्चय  करने  के  लिये  कोई  समन्वय  है  कि  एयर

 इंडिया  इन्टरनेशनल में  उपयुक्त  नये  श्रभ्यथियों  की  भरती  इंडियन  एयर  लाइन्स  कार्पोरेशन  के

 उपयुक्त  झ्रम्यथियों  में  से  की  जाये
 ?

 सिंचाई  मंत्री
 जगजीवन राम  )  :  वास्तव  एयर  इंडिया

 इन्टरनेशनल
 की  अधिकतर

 भरती  इंडियन  एयरलाइन्स  कार्पोरेशन  के  विमान  चालकों में  से  की  जाती है  ।  दोनों  में  पूर्ण समन्वय

 हैं  ।  दोनों  निगमों  के  सभापतियों  की  समय  समय  पर  बैठकें  होती  हें  वे  प्रयास  में  चर्चा  करते  हैं

 तथा  एयर  इंडिया  इन्टरनेशनल  में  कमांडरों  की  कमी  संबंधी  कठिनाइयों  को  हल  करनें  का  प्रयत्न

 करते

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती
 :  क्या

 यह  सच  हू  कि  कुछ  दक्षिण  पूर्वी  एशियाई  देशों  ने  हमसे  कुछ
 fattest  पौर  विमान  चालक  इरादी  भेजने  की  प्रार्थना  की  कौर  यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उनमें  से

 कुछ  जो  wat  नौकरी  की  तलाश  कर  रहे  बाहर  नौकरी  के  लिये  सिफारिश  की  है  ?

 श्री  हमने  इस  विषय  में  एक  या  दो  देशों  विशेषकर  इंडोनेशिया  को  कुछ

 सहायता दी  हैं  ।  परन्तु  यह  इस  प्रश्न  से  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 tart  जयपाल  सिंह
 :

 भरतपुर-सवाई  माधोपुर  के  माननीय  सदस्य  के  प्रदान  के  संबंध
 में

 जिसका  में  समझता  हूं  बड़ा  संतोषजनक  उत्तर  दिया  गया  में  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  बात  को

 ध्यान  में  रखते  हुए  कि  वाणिज्यिक  विमान  चालकों
 को

 राष्ट्रीय  झ्रापातकाल  के  समय  श्रनिवाये  रूप
 से  सेना  में  भरती  कर  लिया  जा  सकता  है-श्रोत  राष्ट्रीय  ग्रा पात काल  का  यह  हैं  कि  जो  व्यक्ति

 हमारे  पास  उन्हें  किसी  भी  समय  श्रापातकाल  के  लिये  तैयार  रहना  मैं  जानना  चाहता
 हूं  कि  सरकार  इन  विमान  चालकों  चाहे वे  १७  हों  या  स्थायी  रूप  से  भरती  करने  में  क्यों

 हिचकिचाहट  कर  रही  क्योंकि  हम  नहीं  जानते  कि  कब  श्रापातकाल  प्रा  जायेगा  ? ee

 मल  में  ।
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 श्री  जगजीवन  राम  जैसा  कि  माननीय  सदस्य  को  विदित  हमारी  योजना  चालू
 11.0  लाइसेंस  प्राप्त  सब्र  विमान  चालकों  को  इंडियन  एयर  Tt rl aTat  कार्पोरेशन  कौर  एयर  इंडिया

 इंटरनेशनल में  भरती  करने  की  है  ।  किन्तु  उनके  भरती  किये  जाने  से  उनको  डकोटा  चलाने
 का  प्रशिक्षण  प्राप्त  करना  होगा  ।  में

 समझता  हूं  माननीय  सदस्य  को  विदित  ह  कि  हम
 चालू

 पी

 लाइसेंस  प्राप्त  विमान  चालकों  को  इलाहाबाद  में  डकोटा  चलाने  का  प्रशिक्षण  दे  रहे  हैं
 ।  उसके

 स्वरूप  हम  उनमें  से  अधिकांश  को  प्रशिक्षण  देकर  भरती  कर  सके  हें  ।  मुझे  विश्वास है  कि  आगामी

 ६,  5  महीनों  चालू  लीना  लाइसेंस  प्राप्त  सभी  विमान  चालकों  को  डकोटा  चलाने  का  प्रशिक्षण

 देकर  उन  सबको  इंडियन  एयर  लाइन्स  कार्पोरेशन  में  भरती
 कर

 लिया  जायेगा
 ।  में  यहां एक

 बात  कहना  चाहता हूं  ।  माननीय  सदस्य  ने  जो  बात  कही  है  वह  वाणिज्यिक  विमान  चालकों  की  अपेक्षा

 व्यावसायिक  विमान  चालकों  पर  न  लागू  होती  है  ।  माननीय  सदस्य  को  यह  बात  ध्यान  में

 रखनी  चाहिये  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  चक्रवातों  के  कारण  हानि

 1१४४१  श्री  नि०  fao  चौधरी  :  कया  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  के  चक्रवातों  में  पश्चिम  बंगाल  के  मिदनापुर  २४  परगना

 जिलों  को  कुल  कितनी  धन  राशि  सहायता  के  रूप  में  दी

 किस  रूप  में  सहायता  दी  गई

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  नें  कुल  कितनी  धन  राशि  की  मांग  की  थी
 ?

 tera  कौर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 कुछ  नहीं

 ।

 seq  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 पश्चिम  बंगाल  सरकार  ने  वित्तीय  सहायता  के  लिये  ait  तक  कोई  प्रार्थना  नहीं

 की

 में  यह  भी  बता  दूं  कि  पश्चिम  बंगाल  सरकार  को  अनुमोदित  सहायता  कार्यों  पर  धन  खच

 करने  का  पूरा  अधिकार  प्राप्त  है  कौर  वह  बाद  में  केन्द्रीय  सरकार  को  देयक  भेज  सकती  हैं

 शर  केन्द्रीय  सरकार  उस  खर्च  का  यथास्थिति  Yc  प्रतिशत  या  ७४  प्रतिशत  तक  पश्चिमी  बंगाल

 सरकार  को  वापस  कर  देगी  ।

 श्री  नि०  बि०  चौधरी :  केन्द्रीय सरकार  द्वारा  व्यय  का  ५०  अथवा  ७५  प्रतिशत दिये  जाने

 पर  वास्तव  में  जो  सहायता  दी  गई  वह  वास्तविक  श्रावश्यकताझ्ों  से  बहुत  कम  हैं
 ।  क्या  केन्द्रीय

 सरकार  ने  राज्य  सरकार  को  कोई
 अनुदेश  दिये  हूँ  कि  विशिष्ट  परिस्थितियों  में  कितनी  सहायता

 दी  जानी  कया  राज्य  सरकार  अपने  प्रमाणों  के  अनुसार  सहायता  दे  सकती  है
 ?

 श्री  ६.० है ०  प्र०  जेन
 :

 भारत  सरकार  ने  उन  मदों  की  सुची  देते  जिन  पर  व्यय  किया  जा

 सकता  सामान्य  अनुदेशन  जारी  कर  दिये  इसने  केन्द्र  से  दी  जानी  वाली  सहायता  की  मात्रा  भी

 निर्धारित  कर  दी  किन्तु
 कि  विशिष्ट  मामले  में  कितनी  सहायता  की  श्रावस्यकता हैं  इसका

 निर्णय  करना  राज्य  सरकार  पर  निर्भर  होता  है  |

 श्री  नि०  बि०  चौधरी :  क्या  केन्द्रीय  सहायता  की  सामान्य  योजना  के  केन्द्रीय

 सरकार  ने  चक्रवातों  से  gers  अवस्था  को  देखते  हुए  परिचित  बंगाल  को  कोई  विद्वेष  सहायता  देंने
 का  प्रस्ताव  किया  है  ?

 शी  न्र ०  जेम
 :

 सामान्य  योजना  अत्यन्त  व्यापक  योजना  है  ।  इसमें  बहुत  मद्द

 मेंने  परिश्रमी  बंगाल  को  जनता  अकाल

 हैं  शर  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  जानें  वाली  सहायता  उदारतापूर्वक  दी  जाती  8 os  इसके  भ्र ति रिक्त
 प्रन्यास से से  2Y,o00  रुपये  भेजें  हैं  श्र  प्रधान  मंत्री

 ने  अपनी  सहायता  निधि  से  एक  लाख  रुपये  दिये  हैं  ।

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 भारत  पाकिस्तान  रेल  यातायात

 *
 PAUvR.  सरदार  श्रकरपुरी :  कया  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 पाकिस्तान  कौर  भारत  के  बीच  रेल  मार्गों
 पर  यातायात के  बारे  गें  क्या  वित्तीय

 sare  किये  गये

 क्या  पाकिस्तान  ने  इस  यातायात  के  बारे  में  ग्रसने  समस्त  वित्तीय  दायित्व  पुरे  कर

 दिये

 (7)  क्या  माल  सवारी  गाड़ियों  के  लिये  हिंदुमलकोट  मार्ग  को  खोलने  का
 विचार

 किया  गया
 और

 यदि  हां
 हि  तो  कब  ?

 तथा
 परिवहन

 उपमंत्री  श्रलगेहान )  :
 ate  एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।
 परिशिष्ट

 €,
 अनुबन्ध  संख्या

 २४

 ate  इस इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं हं

 beth  rer  सा  विवरण  में  जिस  वित्तीय  दायित्व  का  उल्लेख  उसमें  कितनी
 धन  राशि  at  वसूल  की  जानी  हैं  ?

 श्री  प्रदान
 :  दावे  site  प्रति  दावे  बहुत  समय  से  निलम्बित  पढ़े  हैं

 ।
 में  ठीक  आंकड़े

 देने  में  waa हूं

 भागवत  झा  आजाद :  क्या  उचित  समय  में  भुगतान
 करने

 के  बारे
 में

 पाकिस्तान  सरकार
 ने  कोई श्राइवासन दिया  है  ?

 श्री  श्रलगेदान
 :  इस  सम्बंध  में  मुख्य  कठिनाई  रुपये  के  भ्रवमूल्यन  के  कारण  उत्पन्न  हुई  है  ।

 जब  हमने  रुपये  का  अवमूल्यन  किया  पाकिस्तान  ने  अपने  रुपये  का  अवमूल्यन  नहीं  किया  था  |

 स्वरूप  पाकिस्तान  दारा  किये  गये  दावों

 में

 reat vz fear  मुद्
 स्फीति हो  जिंसे  हम  रं वीकार करने  को

 तैयार  नहीं  हैं  ।  प्रभी  इन  बातों  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ate  ara  हो  रही  है  ।

 डिवीजन

 *
 १५४३.  श्री प०  Alo  बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या
 बीकानेर  डिवीजन  के  भूतपूर्व  बी०  Fo  एस०  रेलवे  कर्मचारियों की  वरिष्ठता

 और  तरक्की  के  बारे  में  रेलवे  मंत्रालय  द्वारा  बनाये  गये  नियम  रेलों  के  मिलाये  जानें  पुन वर्गीकरण
 से  पहले  की  भूतपुंवं बी ० बी०  के ०  एस०  रेलवे  प्रणाली  में  चल  रहे  तरक्की  के  नियमों  के  अनुसार  बनाये

 जा  ah

 यदि  तो  क्या  भूतपूर्व  बी
 ०

 के
 ०  एस०  रेलवे

 के  कर्मचारियों  ने
 इस

 प्रकार  के  बनायें
 गये  नियमों के  ध  में  waded भेजे  ate यदि  तो  यह  मामला  किस  स्थिति  में  है

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  aerate  जी  नहीं  ।  रेलवे

 बोर्ड  के  बनाये  हुए  नियम  सभी  पुनर्गठित  रेलों  के  कर्मचारियों
 पर

 समान  रूप  से  लागू  होते  हैं
 ।

 कोई  नहीं  arg

 श्री  पं०  ना०  बारूपाल :  क्या  माननीय  रेलवे  मंत्री  को  यह  मालूम  है  कि  सरकारी  दफ्तरों  में

 जो  प्रान्तीय ता  site  जातीयता  को  स्थान  दिया  जाता  है  उसी  कारण  से  बीकानेर  डिवीजन  के  भूतपूर्व

 बी०
 के०

 एस०  रेलवे  कर्मचारियों
 की

 समस्या  हल  नहीं  होती  है  ?

 faa  अंग्रेजी में
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 श्री  शाहनवाज़ खां  :  इसकी  हमे  खबर  नहीं  हैं
 ।

 श्राप प०  लाभ  ea  :  इसकी  जांच

 अध्यक्ष  महोदय  :  इसकी  जांच  की  जाये  |

 व  सरकारी  रेलवे  कर्मचारियों  की श्री  रामचन्द्र  हरी  क्या  राज्य  रेलवे  अफसर  को
 अपेक्षा कोई  विशेष  विशेषाधिकार  प्राप्त  हैं  कौर  उनकी  ओर  विशेष  ध्यान  दिया  गया  जिससे
 नति  के  मामले  में  सरकारी  रेलवे  कर्मचारियों  के  हितों  पर  प्रभाव  पड़ा  है

 ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  किसी  भी  श्रेणी  को  कोई
 विशेषाधिकार

 नहीं  दिया
 गया

 हैं
 ।  पुनः

 वर्गीकरण  के  समय  वरिष्ठता  समितियां  नियुक्त
 की

 गई  प्रत्येक  रेलवे  के  लिये  एक
 एक

 श्र  उन्हें  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के  लिये  सर्वाधिक  न्यायोचित  उपाय  के  बारे  में  प्रतिवेदन

 देने  को  कहा  गया  था  कौर  उन्होंने  अखिल  भारतीय  रेलवे  कर्मचारी  संघ  से  परामर्श  किया  था
 ।  उनके

 परामर्श  से  हमारी  रेलवे  के  महा प्रबन्धकों  को  अनुदेश  जारी  किये  गये  थे
 ।

 यह  स्थिति है

 श्री  रामचन्द्र  हड्डी  क्या  उस  बोर्ड  की  सिफारिशों  को  अपनाया  गया  है  क्या

 नें  बोर्ड  की  सिफारिशों के  संबंध  में  अपने ही  निर्णय  किये हैं  ?

 श्री  खां  :  हमारी  रेलवेज  की  स्थिति  में  एकरूपता  लाने  के  लिये  रेलवे  बोर्ड
 ने

 सभी  रेलों  को  समान  अनुदेश  जारी  किये  थे  कौर  उन  का  पालन  किया जा  रहा  है  ।
 अनुदेशों

 को
 जारी

 गई  थी  ।  एसे  मामलों में किये  जाने  के  उपरांत  कुछ  रेलवेज  द्वारा  कुछ  झनियमताओं  की  सूचना
 दी

 रेलवे  ate  ने  उन  भ्रनियमिताश्रों  को  दूर  करने  के  लिये  समुचित  कार्यवाही  करने  के  अधिकार

 प्रबन्धकों  को  दिये  थे  ate  उन्होंने  ऐसा  किया  भी  है  ।

 tat  रामचन्द्र  हड्डी  मेरा  oe  बिलकुल  सीधा  था  ।  मैं  जानना  चहता  हूं  कि  क्या
 उस

 विशेष  समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार  द्वारा  अपनाया  गया  है  अथवा क्या  सरकार  ने  समिति की

 सिफारिशों  के  सम्बंध  में  अपने  ही  निर्णय  किये  हैं  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  झल गे शन  )  :
 शायद  माननीय  सदस्य  के  मन  में  कोई

 भिन्न बात  है  ।  भ्र धि कारियों  की  वरिष्ठता  निर्धारित  करने  के  प्रश्न  पर  एक  समिति  ने  विचार  किया
 था

 ।  इसमें  बोर्ड  के  वे  जो  कर्मचारियों  के  मामलों  के  प्रभारी  ate  गृह  सचिव  शादी
 थे

 तब  कुछ  परिवर्तन किये  गये  थे  ।

 श्री  रामचन्द्र रेड्डी  :  क्या  भूतपूर्व  सरकारी  रेलवे  कर्मचारियों  ने  सरकार  को

 वेदन  किया  हूँ  कौर  क्या  उन  भ्रम्यावेदनों  का  निपटारा  किया  जा  चुका  यदि
 तो

 किस  प्रकार
 ?

 तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  :  कुछ  समय  पूवे  कुछ  ष् अभ्यावदन
 किये गये  थे  ।  परन्तु जब  से  कि  हमने  अन्तिम  निर्णय  किया  हमें  कोई  शभ्रभ्यावेदन  प्राप्त  नहीं
 े ड््श्रा ् है  ।

 परिवार  आयोजन

 र  १४४४,  श्री  गिडवानी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 परिवार  प्रायोजन  श्रमदान  समिति  द्वारा  कया  कार्यक्रम  बनाया  गया  है  पर  उसमें

 क्या  प्रगति  हुई

 परिवार  आयोजन  के  लिये  कितने  नये  राज्यवार  खोलने की  प्रस्थापना

 इस  विषय  विशेष  में  चिकित्सा  व्यवसाइयों  तथा  wer  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  देने  के

 लिये
 क्या

 कार्यवाहियां
 की  गई

 हैं  अथवा  करने  की  प्रस्थापना  ee

 अंग्रेजी  में
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 गर्भ

 sat

 के  निर्माण  के  सम्बंध  में  क्या n  कार्यवाहियां  की
 गई  हैं  अथवा  योजनायें

 बनाई गई

 (=)  विशेष  रूप  से  जन  संख्या  सम्बंधी  समस्या  को  हल  करने  के  सम्बंध  मे में  उनको  हाल  ही  के

 लय

 नीचे  hee

 ee स्वास्थ्य  उपमंत्री
 :  )  अपेक्षित  सूचना  देंने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखा  जाता  परिदिष्ट  ह  धन  संख्या  R¥|

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  २०००  ग्रोवर  नगरीय  क्षेत्रों  में

 ५००  परिवार  प्रायोजन  केन्द्र  खोलने  की  प्रस्थापना  है  ।  कभी  इन  केन्द्रों  के  राज्यवार  वितरण  के

 सम्बंध  में  निश्चय  नहीं  किया  गया  है  ।

 सामाजिक  स्वास्थ्य  नर्सों  इत्यादि को  प्रशिक्षण

 देने  के  लिये  एक  अखिल  भारतीय  प्रशिक्षण  केन्द्र  की  स्थापना  का  अनुमोदन  कर  दिया  गया  हैं  |  इस

 केन्द्र
 को

 शीघ्र  ही  बम्बई  में  स्थापति  करने  के  लिये  श्रावश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।  एक  आन्तरिक

 उपाय  के  रूप  विभिन्न  स्थानों  पर  इस  कार्य  के  लिये  faster  रूप  से  नियुक्त  किये  गये  एक  विशेष
 अधिकारी के  wilt  अल्पकालीन  पाठ्यक्रमों की  व्यवस्था  की  गई  हैं  ।  दिल्ली  में  CERES Os

 से  एक  तीन  सप्ताह  का  पाठ्यक्रम  आयोजित  किया  गया  था  जिसमें  ३२  श्रभ्याधियों  को  प्रशिक्षण
 दिया गया  था  ।

 यांत्रिक  गर्भ  निरोधकों  के  निर्माण  की  कोई  योजना  भारत  सरकार  के  विचाराधीन

 है  |

 संयुक्त  राज्य  water  में  जन  संख्या  सम्बंधी  कोई  समस्या  नहीं  है  ।  जापान में  यह

 समस्या  बहुत  उग्र  हे  वहां  की  सरकार  विभिन्न  तरीकों  से  इस  समस्या  को  हल  कर  रही  है  ।

 श्री  गिडवानी
 :  माननीय  मंत्री  के  ट्रॉफियां  से  वापस  art  पर  यह  कहा  गया  था  कि

 जापान

 परिवार  आयोजन  आन्दोलन  में  बहुत  ही  उत्साहवर्धक  प्रगति  कर  रहा  था  हाग  उसकी  योजनायें

 सफल  हो  रही  थीं
 ।

 कया  में  जान  सकता  हुं  कि  स्थिति  क्या  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृतकौर  मुझे  विद्वेष  रूप  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  कुछ  केन्द्रों

 का  दौरा  करने  का  अवसर  मिला  था  ।  वहां  की  सरकार  इस  कार्य  को  गत  आठ  वर्षों  से  कर  रही  है

 और  कम  से  कम  उसने  इस  बात  में  सफलता  प्रवर  प्राप्त  की  हैँ  कि  उसने  वहां  की  जनता  को  परिवार
 आयोजन  के  प्रति  कर  दिया  है  प्रौढ़  कोई  भी  तीन  बच्चों  से  अधिक  उत्पन्न  करना  नहीं  चाहता

 मुझे  यही  उत्तर  दिये  गये  थे  ।
 वह  विभिन्न  तरीकों  से  ग्रामों  कर  रही  हैं  और  उसने  गर्भपात

 को  वैध  बना  दिया  है  ।  सबसे  पहली  कार्यवाही  वहां  की  सरकार  ने  यह  की  हैं  |  परन्तु  अरब  वहं  अपनी

 इस  कार्यवाही  पर  पछता  रही  हैं  और  श्री  यांत्रिक  तथा  रासायनिक  गर्भ  निरोधकों  के  इस्तेमाल
 स्वास्थ्य  मदन-तरंग  प्रणाली  तथा  सस्ते  रासायनिक  ग  निरोधकों  के  इस्तेमाल  को  प्रोत् सा

 हन  दे  रही  हैं
 ।

 श्री  गिडवानी
 :

 कया  भारतीय  गवेषणा  केन्द्र  में  गर्भ  निरोधकों  के  मूल्यांकन  के  लिये  कोई

 विभाग  खोला  गया  है  ate  इस  सम्बंध  में  कोई  गवेषणा  कार्य  किया  गया  कौर  यदि  तो  क्या

 परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं
 ?

 1  राजकुमारी अमृत  कौर  :  spit  परिणामों  के  संबंध
 म॑

 बताना  समय
 से

 बहुत  पहले  बात
 पर  झ्र भी तक

 उसने  जो  भी  प्रस्थापनायें  की  हें  उनका  परीक्षण  किया  जा  रहा  है
 |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 श्री  बंसल  क्या  भारत  सरकार  भी  जापान  की  जिसने  अपने  कुछ  क्लिनिकों  में
 उन  व्यक्तियों  जो  स्वेच्छा से  स्वयं  को  वन्ध्या  करना  चाहते  वन्ध्यीकरण  के  लिये  सुविधाओं

 की  व्यवस्था  की  इसे  अपने  परिवार  आयोजन  योजना  का  एक  अंग  बना  रही  है  ?

 महोदय  :  हम  विभिन्न  रासायनिक  अथवा  वन्ध्यीकरण
 के  ब्योरों में

 जा  रहें  में  नहीं  जानता  कि  यह  बात  मगर  इसी  तरह  चलती  रही  तो  कहां  जाकर  खत्म  होगी
 ।

 में  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  dae  सदस्यों  के  लाभार्थ  एक  पुस्तिका
 प्रकाशित  करें

 ।

 में  यह  मानता  हूं  कि  यह  एक  महत्वपूर्ण मामला  है  ।  परन्तु  जहां  तक  किसी  प्रविधिक  विषय  का

 सम्बंध  है  हम  केवल  यही  पूछ  सकते  हैं  कि  क्या  पर्याप्त  व्यवस्था  कर  दी  गयी  है
 ।

 जब  हम  भ्र स्प तालों

 के  बारे  में  चर्चा  करते  हूँ  तो  क्या  हम  यह  ते  हैं  कि  श्रमिक  औषधि  वहां  है  या  नहीं
 ?

 हम
 थ

 व्योरे  में  नहीं  जाते  हैं  ।  इन  परिस्थितियों  में  हमें  इन  बातों  के  चक्कर  में  नहीं  पड़ना  चाहिये  कि  यह

 यांत्रिक  रासायनिक  है  या  वन्ध्यीकरण  हैं  ।  अरब  में  अ्रगले  प्रदान  को  लूंगा
 ।

 श्री  रवैया
 :  सूचना के  हेतु  ०  ०  ०  #  ०  %

 महोदय :  ate  कोई  अनुपूरक प्रदान  नहीं

 श्री  चट्टोपाध्याय
 :  पिछला  प्रदान  तो  प्रदान  की  श्रान्त  धारणा  मात्र  .  .

 tat  बंसल
 :  यह  एक  बहुत  ही  महत्व  का  प्रदान  हैं  ।

 महोदय  :  नीति  पहले  ही  निर्धारित  की  जा  चुकी  हैं
 झर

 उसे  कार्यान्वित  भी  किया

 केन्द्र  खोलने  जा  रही  है  ।
 जा  चुका  है  इसलिये  सरकार  इच्छुक  व्यक्तियों  की  सहायता  करने

 के  लिये  हजार
 से

 ऊपर

 कांडला  पत्तन

 PYSY.  श्री  गिडवानी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  कांडला  पत्तन  में  दो  कौर  जल-कोष्ठ  बनाने  की  योजनायें
 भारत

 सरकार  को  भेज  दी  गयी

 यदि  तो  क्या  सरकार  ने  उन  योजनाश्रों
 को

 मंजूरी  दे  दी  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 हां

 ।

 मामला  विचाराधीन  है  ।

 श्री  गिडवानी  :  मामले  का  कब  तक  निर्णय  होगा
 ?

 श्री  श्रलगेशन  :  इसका  शीघ्र  ही  निर्णय  हो  जायेगा  ।

 श्री  गिडवानी :  क्या  सरकार  को  ज्ञात  हैं  कि  ब्लाक  इकट्ठे  करने  वाली  मशीन  खाली

 पड़ी  रहेगी  उसे  उखाड़ना  पड़ेगा  जिससे  सरकार  को  बड़ी  भारी  हानि  होगी
 ?

 श्रलगेशन :  यह  भी  एक  कारण  है  जिससे  वे  कभी  दो  जल-कोष्ठ  बनाना  शुरू  क्रिया

 चाहते  इन  वर्तमान  ठेकेदारों  के  पास  काम  के  लियें  macaw  मशीने  हैं  ।  यदि  उन्हें
 कर  ले  जाया  गया  तो  उससे  उस  कार्य  पर  लागत  बढ़  जायेगी  ।

 करेंगे  ?

 श्री  ब०  Hoa ब्  क्या  यह
 समुद्र  में

 जानें  वाली  स्पिनरों  के  लिये  काम

 श्री  श्रलगेशन
 :  हां

 श्री  बेला यु धन  :  कया  सरकार  ने  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  महा गुजरात  मैं  यही
 केवल

 एकमात्र
 बड़ा  पत्तन

 बरी  rae  अधिक  मावया मित तां  देगी
 !

 sail  में  ।
 Berths



 Wwe  मौखिक  उत्तर  ३०  PERE

 श्री  श्रलगेहान
 :

 में  झ्रापका  प्रदान  नहीं  समझा  |

 बे लाय धन  :  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  कांडला  पत्तन  के  सम्बंध  में  किया  जा  रहा

 काय  प्रतीक  मंद  गति  से  नहीं  चल  रहा  है  ?  इसे  पहले  तो  सबसे  अधिक  प्राथमिकता  दी  गयी  थी  ताकि

 इसे  महा गुजरात  का  एक  सबसे  बड़ा  पत्तन  बनाया  जा  जैसा  कि  स्वर्गीय  सरदार  पटेल  ने  कहा

 श्री  भ्र लगे शन
 :  महागुजरात  का  प्रशन  तो  उत्पन्न  ही  नहीं  होता  ।

 महोदय :  इस  प्रदर  को  तो  व्यथ  में  ही  जोड़  दिया  गया  है  ।  माननीय  सदस्य  यह

 पूछना  चाहते  हें  कि  क्या  वहां  पर  काम  बड़ी  मंद  गति  से  चल  रहा

 श्र  श्रलगेशन  :  काम  तो  अत्यंत  संतोषजनक  गति  से  चल  रहा  चार  जल-कोष्ठों में
 से  दो  कोष्ठ  तो  इस  अक्तूबर  में  खुल  जायेंगे  ।

 fat  भागवत
 झा

 आजाद
 :  यदि  मंजूर  योजना  को  अन्तिम  रूप  दे  दिया  गया  तो  उस  पर

 खच
 कितना  होगा

 ?

 श्री  अलग डान
 :  उस  पर  लगभग  ३३०  लाख  रुपये  के  खर्च  होने  का  अनुमान  हैं  ।  उस  पर

 अभी  विचार हो  रहा  है  ।

 स्टेशन

 *
 RXR.  श्री  wae  सिह  डामर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  को  जब  वह  बांसवाड़ा-रतलाम  लाइन  की  सर्वे  का  उद्घाटन  करने

 गये  थे  तो  वहां  के  स्थानीय  लोगों  द्वारा  कोई  ज्ञापन  पेश  किया  गया  शरर

 यदि  तो  क्या  सरकार  बानिया  are  इसके  महत्व  को  विशेष  रूप  से  देखते

 मांगों  को  पूरा  करना  चाहती  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  ergata  सो  )  :  तथा
 जी

 क्
 रेल  का  इस्तेमाल  करने  वालों  के  लिये  बानिया  स्टेशन  पर  दन  में

 व  o~

 रखी  गयी  थीं
 ।

 जहां  तक  हो  सकेगा  इन्हें  पूरा  किया  जायेगा  ।

 श्री  अमर  सिह  डामर
 :

 क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  उन  मांगों  में  से  एक  मांग  वहां  पर  एक  वेटिंग
 रूम  बनाने  की  भी  थी  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  उन  मांगों  में  तो  वेटिंग  रूम  की  मांग  कामिल  नहीं  लेकिन अरब  श्राप

 करना  चाहते  हें  तो  को  इजाजत  है  ।

 नौवहन

 1*१५५३.  श्री  मित्तल
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  निम्नलिखित  बातें  बताने  वाला  एक  विवरण

 सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 REX RK,
 १९५२-५३,  १६५३-५४  तथा  REYv-  में  भारतीय  समुद्री

 जहाजों  द्वारा  कुल  टन  सामान  एक  स्थान  से  दूसरे  स्थान  पर  ले  जा
 या  AT;

 .
 स्थान  से  दूसरे  स्थान

 पर  ल  जाया  गया  था उसी  अवधि में  विदेशी  जहाजों  द्वारा  कुल  कितने  टन
 सामान

 ees

 प्रंग्रेजी  में ।
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 गा  भारतीय  लोगों  द्वारा  भारतीय  सामान  को  विदेशों  को  भेजने  के ठ  लिये  विदेशी  जहाजों

 को  कितना  किराया  भाड़ा  दिया  गया  और

 सरकार  ने  भारतीय  सामान  को  भारतीय  जहाजों
 के

 द्वारा  ही  ले  जाने  की  स्थिति  को

 उन्नत  करने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  हैं  ?

 तथा
 परिवहन

 उपमंत्री  से  एक  विवरण  सभा

 पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  €,  waar  संख्या  २६]

 at  मित्तल
 विवरण  में  विदेशी  समुद्री  जहाजों  के  बारे  में  ही  सूचना  दी  गई  प्रश्न

 यह

 है  कि  उसी  अवधि  में  विदेशी  जहाजों  में  कितने  टन  सामान  ले  जाया  गया  था  ।  में  समझ  नहीं
 सका कि

 जहाजों  का  उल्लेख  करने  में  क्या  art Tr wT  कता  है

 |

 क्या  सरकार  मह  बताने  की  कृपा
 करेगी

 कि  इन  पांच  वर्षों  में  लगभग  कूल  कितना  किराया  भाड़ा  अदा  किया  गया  था
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  इस  एक  प्रश्न  के  बारे  में  जानकारी  शहरी  उपलब्ध  नहीं  हुई  मेंने

 विवरण  में  लिख  दिया  है  कि  मेरे  पास  जानकारी  नहीं  है  ।

 tatt  वह  रानी  लगभग  कितनी  होगी  ?

 श्री  झ्लगेदान
 :  में  यह  संकेत  कर  देना  चाहता  हूं  कि

 इस
 समय  भारत  अपने  जहाजों  के

 द्वारा  झपने  समृद्ध-पारीय  व्यापार  का  केवल  ५  या  ६  प्रतिशत  सामान  ही  ले  जाने  में
 समय  है  ।  दोष

 सामान  अन्य  देशों  के  जहाजों  द्वारा  ले  जाया  जाता  है

 श्री  मित्तल  :  इस  समय  विश्व  का  इस  प्रकार  का  कुल  सामान  लगभग  १००० लाख  टन

 अर्थात  युद्ध  काल  का  ५०  प्रतिशत  भाग
 ।

 भारत
 के

 भाग
 का

 सामान  oy  प्रतिदिन  हैं  ।  क्या  मंत्री

 जी  कौर  श्रमिक  जहाज  प्राप्त  करने  का  प्रयत्न  करेंगे  ताकि  हम  भ्र पने  इस्पात  शादी  को  स्वयं  ले  जा  सकें  ।

 महोदय :  यें  सभी  कायें  सम्बंधी  सुझाव  हैं  ।

 श्रीमती रेण  उपमंत्री  जी  ने  यह  कहा  है  कि  उन्हें  यह  ज्ञात  नहीं  है  भारत  द्वारा

 विदेशी  जहाजों
 को

 कुल  कितना  किराया  भाड़ा  दिया  गया  है
 ।

 तो  नौवहन  के  संबंध  में  द्वितीय  पंच
 वर्षीय  योजना  में  किस  आधार  पर  लक्ष्य  निर्धारित किया  गया  क्या  इस  वित्तीय  तत्त्व  के  आधार
 पर  कि  हम  कितनी  वैदेशिक  मुद्रा  बचा  seat  केवल  प्रविधिक  दृष्टि  के  आधार  पर

 ?

 श्री  श्रलगेदान  :
 हमारा  उद्देश्य  यह  है  कि  हम  भारत  के  कम  से  कम  Yo  प्रतिशत  व्यापारिक

 सामान  को  अपने  जहाजों  पर  ही  ले  जा  ar  उस  दिशा  में  हम  प्रगति  भी  कर  रहें  हें  ।  हमने

 प्रभी  बहुत  अधिक  प्रभारी  उन्नति  तो  नहीं  की  हैं
 ।

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में
 इस

 दिशा  में  किये
 गये

 प्रयत्न  सभा  के  सामने  हैं  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  हमें  यह  आशा  है  कि  हम  थ  समुद्र-पारीय

 व्यापारिक  सामान  का  कम  से  कम  १०  या  १२  प्रतिशत  भाग  स्वयं  ले  जा  सकेंगे  ।  उसके  लिये  व्यवस्था

 की  गयी  परन्तु  वित्तीय  तत्त्वों  को  दृष्टि  में  रखते  हुए  ही  वैसा  किया  जायेगा  |

 श्रीमती  रण  चक्रवर्ती  मेरा  wea  यह  था  कि  उसका  ग्रा चार  क्या  था
 ?  लक्ष्यों को  हम

 जानते  हैं  ।

 बह  एक  ही  वह  भ्राता  न  तो  विदेशी  विनियम  था

 sire  न  ही  किराया  भाड़ों  ।  मंत्री  जी  ने  बताया  है  ५०  प्रतिशत  ।  इसके  अतिरिक्त  ate  कोई  आघार

 नहीं  में  तो  यहीं  समझा  हूं
 ।

 श्री  रवैया  :  क्या  शर  जैसे  व्यापारिक  पत्रिकाओं  में  दी  गयी  यह

 जानकारी  सच  है  कि  भारत  सरकार  पिछलें  पांच  वरों  में  प्रति  वह  vo  से  €०  करोड़  रुपया  किराये

 भाड़े  के  रूप  में  विदेशी  समवायों  को  अदा  करती  रही  क्या  हम  शभ्रागामी  दो  या  तीन  पंचवर्षीय

 में  नौपरिवहन  की  ्  से  स्वावलम्बी  बन  जायेंगे
 ?

 अ  अ  अ  nnn Ene  ORDO  TEE

 प्रंग्रेजी  में  ।
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 श्री  श्रलगेशन
 :  मेंने  इस  पत्रिका  को  नहीं  देखा  है  ।  हो  सकता  है  कि  इसमें  दिये  गये  raw

 लन  लगभग
 ठीक  हों  ।  हम  नौवहन  भाड़ों

 पर
 बड़ी  भारी  राशि  war  कर  रहे  हैं  ।  कौर वह

 राशि  विदेशों को  जाती  है  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  यह  पूछा  है  कि  क्या  हम  आगामी  दो  तीन

 योजनाओं में  ५०  प्रतिशत की  पूर्ती  कर  लेंगे  ?

 श्री  श्रलगेशान  :  हमारा  लक्ष्य  पहलें  ही  २०  लाख  टन  द्वितीय  योजना  के  wea  तक
 &  लाख  टन  हो  जायेंगे  झ्र  तृतीय  योजना  के  नत  तक  २०  लाख  टन  हो  जायेंगे |

 ो  रवैया  :  क्या  सरकार  को  मालूम  हैं  कि  हमारे  देश  में  विकास  के  परिणामस्वरूप

 नौवहन  स्थित  के  संबंध  में  हमारी  कुल  मांग  बढ़  जाएगी  दौर  क्या  सरकार
 ने

 नौवहन  संबंधी
 लगों  में  इस  विकासी  कार्य  को  भी  ध्यान  में  रखा  है  ?

 श्री  श्रलमगेैदान  :  निःसंदेह  उस  पर  विचार  किया  गया  है  ।

 महोदय  :
 जो

 माननीय  सदस्य  को  सुझाई  देता  है  वही  स्वयं  सरकार  को  भी  सुझाई
 देना  चाहिए  |

 श्री  मित्तल :  कया  मेरी  यह  जानकारी  ठीक  हैं  कि  प्रथम  योजना  की  प्रविधि  में  सरकार  अपने

 बढ़ा सकी  थी

 गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  नहीं  बल्कि  सरकारी  क्षेत्र  नौवहन  क्षमता  में  १४,४३३  टन  के  केवल  दो

 श्री  श्रमदान :  मेरे  विचार  में  यह  जानकारी
 ठीक

 नहीं  हम  चाहते  थे  कि  भार  क्षमता
 &  लाख  टन  तक  ले  जायें

 ।
 हम  इस  प्रयत्न  में  लगभग  सफल  हुए  हैं

 ।  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना

 कमेन्ट  तक  भार  क्षमता  ४८०,०००  टन  थी
 ।

 कुछ  व्यादेश  लम्बित  थे
 ।  इस  at  की  अवधि

 दोष  भार  क्षमता  हम  प्राप्त  कर  लेंगे  ।  हमने  लक्ष्य  को  लगभग  प्राप्त  कर  लिया  है  ।

 श्रिया  महोदय  :  अगला
 |

 शो  एक  al  wee  है  ।

 अध्यक्ष  माननीय  सदस्य  के  भ्रनुपूरक  प्रदान  पूछने  के  लिये  पर्याप्त  अवसर  दिया
 जा  चका ह  |

 बारबोलगंज-बेहराइच  लाइन

 १५४५८.  श्री  सिहासन  fag
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  प्राय-व्ययन  भाषण  में  दिए  गए  अपने  इस

 वक्तव्य की  कि  बारवोलगंज  जिले  से  बहराइच तक  रेलवे  लाइन  के  निर्माण
 के  लिये  सर्वेक्षण किया  ध्यान  देंगे  शौर  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  ऐसा  किया  जाएगा

 site  यदि  तो  सर्वेक्षण  काय  कब  प्रारम्भ  होंगा
 ?

 तथा  परिवहन  मंत्री  क  सभा-सचिव  शाहनवाज़  राय-व्यस्क  भाषण

 में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  गई  थी  ।  तथापि  इस  प्रस्ताव  को  नोट  कर  लिया  गया  है  कौर  यदि

 काल  में  नई  लाइनों  के  निर्माण  के  लिये  अधिक  निधियां  प्राप्त  हुईं  तो  उस  समय  इस  प्रस्ताव
 पर  विचार

 किया  जाएगा  |

 श्री  सिहासन सिंह  :  जरगर  बजट  स्पीच  में  नहीं  तो  माननीय  मंत्री  जी  ने  बजट  पर  हुई  बहस  का

 उत्तर  देते  हुए  यह  कहा  था  कि  बारबोलगंज  बहराइच  के  बीच  रेलवे  लाइन  बिछाने  के
 लिये

 सर्वे
 किया  जाएगा  ।  में  जानना  चाहता  हुं  कि  कब  तक  यह  काम  शुरू  होगा

 ?

 अध्यक्ष  महोदय
 माननीय  सदस्य  किसी  अन्य  भाषण  की  कौर  निदेश

 निर्देश कर  रहे  हैं  |
 2..

 मूल  म्रंग्रेजी  में  ।
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 सिहासन  सिह  :  उन्होंने यह  हैं  कि  प्राय-ब्लाक  भाषण  में  कोई  निर्देश  नहीं  किया

 गया

 महोदय  :  तब  फिर  निर्देश  कहां  किया  गया

 थ्री  सिहासन  वाद-विवाद  का  उत्तर  देते  हुएं  उन्होंने  ऐसा  कहा  था  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  ठीक  हैं  ।

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  :  बजट  स्पीच  में  इसका  कोई  जिक्र

 नहीं  था
 ।

 माननीय  सदस्य  वकील  हैं  और  वह  समझ  सकते  हैं  कि  बजट  स्पीच  में  सनौर  बजट  रिहाई
 में  क्या  फक  है  ।  जो  जवाब  दिया  गया  था  उसमें  कुछ  कहा  गया  था  |

 भी  सिंहासन सिंह  :  इस  अन्तर  से  क्या  परिणाम  में  फक  पड़  जाता  हैं
 ?  मैं  जानना  चाहता  हूं

 कि
 सर्वे  करने  का  काम

 कब
 शुरू  होगा

 ?

 श्री  लाल  बहादुर  पा स्त्री
 माननीय  सदस्य को  मालूम  है  कि

 कब
 काम  शुरू  होगा  लेकिन

 आप
 मुझ  से  बार  बार  कहलवाना  चाहते  हैं

 ।
 ख्याल  है

 कि
 सर्वे  का  काम  कुछ  ही  महीनों  में  हम  शुरू

 कर  सकेंग े|

 श्रीमती  कमलन्दुमति  शाह  :  हाल  ही  में  यू०  पी०  के  किन  किन  स्थानों  में  रेलवे  लाइन  का

 सर्वेक्षण  किया  गया  हैं  तथा  उन  स्थानों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 अध्यक्ष  सही दय  :  इसके  लिये  ग्रहण  से  प्रश्न  ।

 लदान

 1१५५९.  शी  सामान  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९४०-५५  की  प्रविधि  में  राज्य  we  केन्द्रीय  सरकारों  के  अधीन  समवायों  तथा

 निगमों  भारत  सरकार  तथा  विभिन्न  राज्यों  के  खाते  में  लदान  की  कितने टन  मात्रा  का

 आयात  था  और  इस  प्रकार  जो  माल  विदेश  भेजा  गया
 उसके  लिये

 भाड़े
 की

 कुल  कितनी
 दी  गई

 @exo  की  प्रविधि  में  भारत  के  तटीय  व्यापार  में  भारतीयों  द्वारा  भाड़े  पर  लिये

 गये  जहाजों  से  लदान  की  कुल  कितनी  मात्रा  ले  जाई  गई  थी  चोट  र  के  लिये  भारतीयों  द्वारा  जो

 चाटें  र  भाड़ा  दिया  गया  था  उसकी  तुलना  में  उस  लदान  पर  कितना  भाड़ा  अजित  किया  गया  war

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्भ  में  पौर  समाप्त  होने  पर  भारत  के  पास  कितने  टन

 नौवहन  क्षमता  थी

 किलो  तथा  परिवहन  उपमंत्री  PEUR  श्र  १९४५२  में

 केन्द्रीय  तथा  राज्य  सरकारों  के  स्वामित्व  श्ौर/या  नियंत्रण  के  अधीन  जिस  लदान  का  श्रायात  या  निर्यात

 हगा  का  शवल  उसा
 कि

 आम
 ह

 lee  राशीद  पर
 एकत्रित

 रता  चाला
 द  जिसमें

 यह  जानकारी  दी
 गई  है  ।  परिशिष्ट ्  अनुबन्ध  संख्या  २७  |  ।  बाद  के  वर्षों  के  संबंध  में

 ऐसी  ही  जानकारी  एकत्र  की  जा  रही  है  ।

 सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  |  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  २७]

 3,8 0,000  तथा
 6.G0.000  सकल टन

 fat  सत्तन
 :  कया  तटीय  व्यापार  में  वृद्धि  को  देखते  हुए  सरकार

 की
 यह  नीति  है  कि  तटीय

 यातायात
 के  लिए

 जहाजों
 को

 भाड़े  पर  लेने  के  कार्य
 को

 प्रोत्साहन  दिया  जाए  ? a

 मल ्  tact में  ।
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 श्री  श्रलगेदान
 :  तटीय  नौवहन  समवायों

 को
 कुछ  के  अधीन  भाड़े  पर  जहाज  लेने  की

 अनुमति दी  गई  है  |

 श्री  चट्टोपाध्याय  :  कया  भार  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिये  द्वितीय  योजना  की  अवधि में

 एक  नावां गण  की  व्यवस्था  की  जायेगी
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  पिछले  दिन  उत्पादन मंत्री  नें  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  था  are  कहा  था

 कि  वह  इस  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहे

 थी  रवैया
 :

 क्या  हम  भाड़े  की  रकम  का  एक
 ZIT ta  \e  ०  से  ce MU,  ica  a  | क  §  iw]

 aa  केवल  इंगलिस्तान को  ही  दे  रहे  हें  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  का  सम्बंध  लदान  की  मात्रा  से  है  ।  इसमें त  सगे  डे  की  चर्चा  नहीं  है  ।

 श्री  श्रलगेदान  :  मेरे  पास  ५  नहीं  हें  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  मंत्री  के  पास  भाड़े  पर  जो  «०  करोड़  के  लगभग  रकम  खर्च
 की  जाती  है  उसका  ब्योरा  नहीं

 श्री  राघव या :  मेरा  प्रदान  बहुत  ही  सरल  है
 ।

 ७ “्  श्र
 मत  व्यापार में  हम

 के  दाम  के  रूप  में  जो  कुल  रकम  दें  रहे  क्या  में  जान  सकता  हूं  कि  इसका  अधिकतम  भाग

 पिस्तान को  जा  रहा  है  ?

 श्रलगेशान  :  हो  सकता हा

 tayeaer  महोदय  :  वह  पहलें  यह  जानना  चाहते  थे  कि  क्या  वह  रकम  का  ७०  से  ८०

 यत तक  ह

 श्री  बेला यु घन :  कया  नौवहन  सुविधाओं  में  कमी  को  देखते  हुए  सरकार
 का

 ऐसा  कोई
 प्रस्ताव  है  कि  झपने  विदेशी  तथा  तटीय  व्यापार  के  लिये  जिन  देशों  के  पास  जहाज  प्राप्य  हैं  उनसे

 पट्टे  पर  जहाज  लिये  जायें
 ?

 श्री  झल गे शन  :  हमारे  पास  इस  संबंध  में  कोई  जानकारी  नहीं  है  कि  कौन  सा  देश  पट्टे

 पर  जहाज  देना  चाहता  (९  निःसंदेह  विदेशी  तथा  तटीय  नौवहन  जब  विपक्षी  परिस्थितियां

 अनुकूल  तब  प्रयोजनों के  लियें  अन्य  जहाजों
 को

 भाड़े  पर  लेते  हैं
 ।

 fait  qo  स०  वृत्ति  :  कया  इंगलिस्तान के
 अतिरिक्त  शर  भी  ऐसा  कोई  देश  है  जो

 हमें  कम  दर  नौवहन  सुविधायें  दे  रहा  है  ?

 न्या  कम दर  पर श्री  श्रलगेशन  :  में  माननीय  सदस्य  की  बात  नहीं  समझ  सका

 नौवहन  सुविधाओं  से  उनका  अभिप्राय  कया  है
 ?

 महोदय  :  ऐसे  देश  जो  संसार  में  अरन्य  देशों  द्वारा  ली  जानें  वाली  दर  की  तुलना

 भाड़े  की  निम्न  दर  लेते  हैं  ।

 श्री  श्रलगेशन  :  यदि  माननीय  सदस्य  का  यही  प्रदान  है
 तो  दर  सम्मेलनों द्वारा  नियत  fea

 जाते  हैं हैं  ate  बे  तत् सम्बंधी  मार्गों  पर  एक  जैसे  लागू  होते  हैं  ।

 श्री  रघुनाथ सिंह  :  स्वेज़  नहर  के  राष्ट्रीयकरण
 का

 भारतीय  शिपिंग
 पर

 कया  असर

 क्या  आपने  इस  पर  भी  विचार  किया

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  )  :
 यह  तो  बड़ा  नाजुक  सवाल  है  ।

 इसका  क्या  फैसला  यह  हमें  पता  नहीं  लेकिन  कोई  डर  नहीं  है  कि  हमारा  कोई  नुकसान

 होने  वाला  है  |

 सलूम्बर

 t

 श्री  बलवन्त  fag  महता
 :

 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  सलूम्बर  एक  ऐसा  परगना  सदर  मुकाम  है  जहां  तार  तथा  टेलीफोन  की  कोई  सुविधा

 नहीं

 क्या  सरकार  का  विचार  वहां  इन  सुविधाओं  की  व्यवस्था  का  काम  शीघ्रता से

 करने का  कौर

 यदि  तो  वह  कब  पुरे  होंगे  a  कब  से  काम  करेंगे
 ?

 संचार  मंत्रालय में  मंत्री  :  जी

 कौर  सलम्बर  में  तार  तथा  टेलीफोन  की सुविधायें देने  के  प्रस्ताव

 श्री  बलवन्त  fag  महता  :  यह  प्रस्ताव  कब  दिया  गया  था  कौर  कितने  समय  से  यह

 उचित  पड़ा  है  ?

 श्री  राजबहादुर :  जुलाई  Rays  में  हमें  सुचना  मिली  थी  कि  सलम्बर  परगना  सदर  मुकाम

 घोषित कर  दिया  गया  उससे  पहले  यह  केवल  तहसील  सदर  मुकाम  था  ।  टेलीफोन या

 सार्वजनिक  टेलीफोन  का  wet  पहिले  उत्पन्न  नहीं  gar  ।  wa  हम  विचार  कर  रहे  हैं  यथाशीघ्र

 सुविधा  देने  का  प्रयत्न  करेंग े।

 डाक  कौर  तारघर  की  इमारतों  का  निर्माण

 1*  १४५६१.  श्री स०  च०  सामन्त
 :

 क्या  संचार  मंत्री  उस  भाषण  के  सम्बंध  जो  ११

 १९५५  को  संचार  उप  मंत्री  ने  डाक  व  तार  वित्त  के  पृथक्करण  सम्बंधी  संकल्प  पर  दिया  यह

 बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 डाक  व  तार  विभाग  में  इमारतों  के  निर्माण  सम्बंधी  कौन  कौन  सी  .  कार्यवाही

 प्रक्रिया  समाप्त कर  दी  गई

 ११  cay  से  राज  तक  कार्यालयों  की  कौर  रहने  कितनी  इमारतें  बनी

 उनमें  से  कितनी  विभाग  ने  बनाई  हें  पौर  कितनी  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  कौर

 निर्माण  कार्यों  के  लिये  डिवीजनल  इंजीनियरों  तथा  विभागीय  अधिकारियों  को  कितने
 धन

 तक  की  भझ्रतुमति  देने  के  अ्रधिकार  दिये  गये  हैं
 ?

 संचार  मंत्रालय में  मंत्री  :  से
 एक  विवरण  सभा-पटल पर

 रखा  जाता  परिशिष्ट  &,  अनुबन्ध  संख्या  २८

 श्री  स०  do  के  भाग  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री  कहते  हैं  कि
 १-४-१९४५४५  से  RI-R-VEUG  तक  के  काल  में  ८८७  क्वार्टर  बनाये  गये  A  जानना  चाहता

 हूं  कि  १६५५-५६  के  वर्ष  के  लिये  लक्ष्य  क्या  था  ?

 राजबहादुर  इसके  लिये  में  पू  सुचना  चाहता

 मूल  sas  में

 2--224  1..5./56
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 Tat  स०
 चे

 सामन्त
 :  एक  मुख्य  इंजीनियर  तथा  एक  उच्च  स्तरीय  समिति  की

 नियुक्ति होने  कार्य  कैसा  हो  रहा  है  ?

 श्री
 अच्छे  नियंत्रण  के  लिये  यह  किया  गया  था  ।  वास्तव  अ्रतिरिक्त

 मुख्य  इंजीनियर  के  भ्रमित  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  का  यूनिट  कार्य  की  प्रगति  के  लिये  उत्तरदायी

 होगा  कौर  उस  के  लिये  केवल  एक  व्यक्ति  उत्तरदायी  यह  डाक  कौर  तार  के  लिये  केन्द्रीय

 निर्माण  विभाग  के  एक  विशिष्ट  यूनिट  की  व्यवस्था  करती  हैं  ।

 श्री  स०  Wo  सामन्त :  विवरण  में  माननीय  मंत्री  कहते  हें  कि  में  प्रायः  सारा

 काम  केन्द्रीय  लोक-निर्माण  विभाग  ने  किया  था  ।  क्या  में  यह  समझूं  ने  कोई  कार्य नहीं
 किया ?  यदि  कुछ  किया  गया  था  तो  वह  कितना  था  ?

 श्री
 >

 विभागादि  are  पर  भवन  निर्माण  करने  का  अधिकार बहुत

 चोटे  कामों
 के

 लिये
 है

 तथा  क्वार्टर  ate  डाक  घरों
 की

 इमारतों
 पौर

 डाक
 व  तार  की  अन्य  इमारतों

 के  निर्माण  जेसे  बड़े  सारे  कार्य  केन्द्रीय  लोक-निर्माण विभाग  द्वारा  होते  इसी  कारण  उत्तर

 ऐसा

 मारी  भुगतान  अधिनियम

 1*  १५६३.  श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 जैसा कि  २३  जुलाई  १९५६ के  इंडियन  वकार  में  छपा  है  क्या  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय

 के  पूर्ण
 या या सन  ने  निर्णय  दिया  हैं  कि  मजूरी  भुगतान  अधिनियम  रेलवे  कर्मचारियों  पर  लागू  नहीं होता ak

 ख
 )

 ति
 तो  रेलवे  मजदूरों को  सुरक्षा  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार

 वाही  करेंगी

 उपमंत्री  आबिद  :  शर  उस  विशिष्ट मामले  के  निर्णय
 से  यह  wa  नहीं  निकलते  कि  मंजूरी  भुगतान  अधिनियम  इस  रूप  में  रेलवे  कर्मचारियों  पर  लागू  नहीं

 होता

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  यह  सच  है  कि  इस  निर्णय  का  परिणाम  यह  होगा  कि  रेलवे

 मजदूरों को  मजूरी  भुगतान  अधिनियम  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  यदि
 तो

 क्या  सरकार

 इस  मामले  में  कुछ  कार्यवाही  करना  चाहती  है  ?

 श्री  भ्राबिद  करली
 :

 मजूरी  भुगतान  अ्रधिनियम  का  लागू  हो  सकना  ज्यों  का  त्यों  रहेगा

 निर्णय  से  स्थिति  में  भ्रातृ  नहीं  भ्राता  क्योंकि  इस  विशिष्ट  निर्णय  का  सम्बंध  एक  मुश्नत्तिल  किये  गये

 कर्मचारी  से  है  जिसे  मुश् नति ली  के  दिनों  में  निर्वाह  भत्ता  दिया  गया  था
 ।

 उस  काल
 के

 लिये  उस
 पर

 मजूरी  भुगतान  अधिनियम  नहीं  रेलवे  की  सेवा  की  शर्तें  लागू  हुई  थीं  ।  स्थिति में

 बर्तन  नहीं  होता  ।

 श्री  त०  faze  :  मजूरी  भुगतान  शझ्रधिनियमं  में  संशोधन  करने  वाला  विधेयक

 पुरःस्थापित  करने  के  प्रस्ताव
 की

 क्या  स्थिति  है  क्योंकि  छः  या  सात  मास  हमें  प्रशासन  दिया
 गया था  ?

 श्री  आबिद  चली
 :

 प्रस्ताव  में  पर्याप्त  प्रगति  हुई  है  ।

 श्री  नम्बियार
 :

 क्या  सरकार  को  विदित  हैं  कि  बम्बई  के  उच्च  न्यायालय  के  एक  विनिश्चय
 में  कहा  गया  था  कि  मजूरी  भुगतान  शभ्रधिनियम  के  अन्तर्गत  वृद्धि  में  कटौती  नहीं  होनी  चाहिये  ?

 यदि

 हां  तो  सरकार  ने  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 मूल  aa  में
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 महोदय
 :

 क्या  हम  साधारणतया  मजूरी  भुगतान  अधिनियम
 की

 जांच  कर  रहे
 हैं  ब... च  जहां  तक  यह  रेलों  पर  लागू  होता  है  वहां  तक  इसकी  जांच  कर  रहे  हैं  ?  यह  हैं  :  क्या

 बंबई  के  उच्च  न्यायालय  के  पूर्ण  न्यायालय
 ने

 विनिश्चय  किया  है  कि  जैसा  कि
 २६  १९४५६  के

 ह  ज
 द  में  छपा  मजूरी  भुगतान  अधिनियम  रेलों  पर  लागू  नहीं  होता

 और  यदि  ie तो  रेलवे  को  सुरक्षा  पुनः  प्रदान  करने  के  लिये  सरकार
 क्या  कार्यवाही ५७ करेंग

 इस  प्रश्न  का  सम्बंध  केवल  रेलों  से  है  या  यह  एक  साधारण  है
 ?

 fat  नम्बियार  :  इसका  सम्बंध  रेलों  से

 श्री  आबिद  शर्ली  जब  यहां  tater  विधेयक  पुरःस्थापित  होगा  उस  समय हम  प्रणव

 मामलों  के  लिये  संशोधन  करने  का  विचार  कर  रहें  हैं  ।

 डाक  घ  तार  कमंचारियों के  लिए  प्रतिकर  भत्ता

 |
 *

 १४५६४.  श्री  हेमराज  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  पपरोला  कौर  बेजनाथ  में  डाक  व  तार  कर्मचारियों  को  प्रतिकर  भत्ता के  भुगतान

 के  बारे  में  कोई  विनिश्चय  किया  गया  कौर

 यदि  तो

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  :  ste  राज्य  सरकार  द्वारा

 घोषित  पहाड़ी  स्थानों  पर  रहन-सहन  महंगा  होने  के  कारण  प्रतिकर  भत्ता  दिया  जाता  है  ।  प्रदनास्पद
 नामावली में  पपरोला  श्र  बेजनाथ  नहीं  राज्य  सरकारों  से  यह  बताने  के  लिये  प्रार्थना  की

 गई  है  कि  क्या  ये  दोनों  स्थान  नामावली  में  सम्मिलित  किये  जाने  योग्य  हें  या  नहीं  ।

 श्री  हेमराज  :  पपरौला  att  जो  कि  जोगेन्द्र नगर  पालमपुर  के  दरमियान
 वाकया  में  राज्य  सरकार  के  कोई  कमंचारी काम  नहीं  करते  हैं  ।  कया  वहां  पर  कौर  ऐसी

 दूसरी  जगहों  पर  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारियों  को  कम्पेन्सेटरी  एलाउन्स  देने
 के

 बारे  में
 कात  करेंगी

 ?

 श्री  राजबहादुर :  हमने  पंजाब  गवर्नमेंट  से  पूछा  है  कि  क्या  वह  उन  जगहों को  उस  कटेगरी

 में  लाना  चाहती  जिनको  यह  एलाउन्स  मिलता  हैं  ।  उसका  जवाब  जाने  पर  उसके  मुताबिक  काम

 किया  जायगा  ।

 मारी  ate

 1१५६६.  श्री  Ao  बन  विट्रलराव :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 किस  या  किन  किन  satel  में  इस  दृष्टि  से  आंकड़े  एकत्रित  करने  के  लिये  कार्यवाही
 में प्रारम्भ  की  गई  है  कि  वहां  बाद  मजूरी  बोर्डो  की  रचना  की  कौर

 ग्राहकों  को  afiaa  रूप  देने  में  कितना  समय  लगने  की  सम्भावना  है
 ?

 tam  उपमंत्री  प्रवीण
 :  att  उन  उद्योगों  के  बारे  में  सम्बद्ध  राज्य

 से  परामर्श  किया  जा  रहा  है  जहां  मजूरी
 बोल

 बनने  चाहिये  तथा  सम्बंधित  प्राधिकारियों
 को

 अनुदेश  दिये  गये  हैं  कि  ऐसे  विभिन्न  उद्योगों  समधी  ais  | चाहि गकन्रिः  करने  का  प्रबन्ध  जिनमें

 सै
 कुछ  को  मजूरी  बोर्डों

 की
 स्थापना  के  लिय  चुना  जा  सके

 ।  मुझे  खेद  है  कि  में  प्रभी  यह  बताने  में aN SN

 प्रसाद  हूं  कि  आंकड़ों
 को

 अन्तिम  रूप  देने
 में

 सम्भवतः  कितना  समय  लगेगा  ।

 भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  ao  qo  विट्ुलराव  ग्रा  नकल  ये  wipes  या  किन  किन  उद्योगों के  सम्बंध  में  एकत्रित
 किये

 x  a

 श्री  आबिद  चली  :  जो  उद्योग  भविष्य  निधि  योजना  में  सम्मिलित  गई  हैं

 उनमें  से  कुछ  उद्योग ।

 श्री  ao  ब०  विट्रुलराव  :  क्या  स्थापित  होने  वाले  मजूरी  बोर्ड  सब  बो  सारे  उद्योगों  में

 एक  साथ  स्थापित  किये  जायेंगे  या  भ्रांकड़ों  के  एकत्रित  होते  ही
 ?

 श्री  आबिद  चली  ऑ्रांकड़ों का  एकत्रीकरण  जारी  रहेगा  शर  जब  इस  कार्य  में  पर्याप्त

 प्रगति  हो  जायेगी  तो  मजूरी  बोर्ड  बनाये  जायेंगे  ।

 श्री  का०  प्र०  त्रिपाठी  :  क्या  स्थापित  होने  वाले  मजूरी  बोर्डों  में  वे  सम्मिलित  होंगे  जिनके

 लिए  भारत  सरकार  के  श्रथिनियम  के  1 VAEray Mead  बनी  भविष्य  निधि  के  CT a NE ofatcara  अलग  उपबन्ध  किये
 गये

 श्राबिद  अली  |

 बेला यु धन  :  कया  मालिक  लोग  उन  का  ब्यौरा  देने  में  विलम्ब  कर  रहे  हैं
 जो

 कार  को  एकत्रित  करने  कौर  यदि  तो  क्या  मजूरी  बोर्डों  की  स्थापना  में  इसी  कारण  विलम्ब

 हो  रहा  कौर  यदि  तो  आंकड़ों को  थी  एकत्रित  करने  के  लिये  सरकार  इस  मामले  में  क्या

 कार्यवाही करना  चाहती  है  ?

 श्री  आबिद  चली :  में  यह  समझने
 में

 श्रसम्थे  हूं  कि  माननीय  सदस्यों  को  यह  जानकारी

 कहां  से  प्राप्त  कभी
 तो

 अध्ययन
 भी

 आरम्भ  नहीं  हम्ना  थ्जे, ह  जानकारी न  देने  का
 प्रशन  ही

 कसे  उत्पन्न

 महोदय  :  मंत्री  महोदय  ने  यह  नहीं  कहा
 कि

 विलम्ब  हो  रहा  किसी  म्रचानक

 मुंह  से  निकली  बात  के  प्राकार  पर  दन  बनाने  श्र  पूछने  से  क्या  लाभ  है
 ?

 श्री  बवेला यु धन  :  उन्होंने  कहा  था  कि  प्रांतों  के  एकत्रीकरण  में  कुछ  विलम्ब  होगा

 प्रिय  महोदय
 :

 उससे  माननीय  सदस्य  यह  क्यों  समझते  हूं  कि  मालिक  लोग  आंकड़े
 नहीं दे  रहे  ?

 श्री  बेलायुधन  निश्चय  ही  ates  sae  द्वारा  एकत्रित  किये  जायेंगे
 |

 अध्यक्ष  महोदय
 :  माननीय  सदस्य  इसका  पहिले  अध्ययन  नहीं  करते  |  वह  यहां

 किसी
 उत्तर  से  कोई  निष्कर्ष  निकाल  कर  प्रश्न  करते  हैं  ।-

 श्री  बेला यु धन  :  जानकारी के  एक  पर  ।  मजूरी  बोर्डों  को  उपदान  संबंधी

 प्रश्नों  पर  विचार  करना  होगा ।  ये  सारे  आंकड़े  प्राप्त  करने  हैं  ।

 ५५० १५
 श्रिया  महोदय  :

 कोई  भी  ्  साधारण  रूप  में  हो  सकता  है
 |  माननीय  सदस्य  देखेंगे

 कि
 ग्राम  की  प्रदान  सुची  में  ५३  तारांकित  प्रश्न हैं  eee के

 श्री  आबिद  चली  :  जो  मेंने  कहा  है  कया  में  उसे  पढ़  दूं  ।

 farmer  महोदय
 :

 उन्हें  पढ़ने  की  आवश्यकता नहीं  है  में  सभा  द्वारा  विचार  किये  जाने
 के

 लिय  यह  निवेदन  करता  हूं
 ।

 माननीय  सदस्य  करते  हैं  फिर  प्रश्नों
 की  पूर्वसूचना

 देते  हें
 ।

 उनमें  से  बहुत  से  प्रदान  सूची  में  ऐसे  हैं  जो  कभी  पूछे  जायेंगे  ।  बीच  में  ही  '
 कुछ

 तन्य
 माननीय

 मूल  अंग्रेजी  में
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 जिन्हों ने  ों  की  पूर्व  सूचना  नहीं
 दी

 उन  eat  को  पकड़  लेते  हैं  शौर  एक  के
 बाद

 दूसरा

 अनुपूरक  करते  चले  जाते  हैं  तथा  उन  सदस्यों  के  प्रश्नों
 की

 बारी  नहीं  श्राने  देते  जिन्होंने  कुछ
 मेहनत  करके  प्यार  प्रदान  रखे  हैं  ।

 में  माननीय  सदस्यों  से  यह  निर्णय  करने  की  प्रार्थना  करता  हूं  कि  कया  मुझे  भ्रनुपूरक  प्रश्नों  को

 काट  कर  एक  या  दो  भ्रनुंपूरक  के  साथ  प्राय  के  रखे  जाने
 की

 अनुमति  देनी  चाहिये या  नहीं
 ।

 मेरा  यही  प्रस्ताव है  ।

 श्री  बेलायुधन :  हम  भी  इन  प्रश्नों
 को

 पढ़ते  हैं  कौर  तब  ही  प्रदान  करते  हैं
 ।  अन्यथा  सुची

 में  प्रशन  रखने  का  क्या  लाभ ?

 महोदय  :  प्रश्नों  की  पूर्व  सूचना  देने  वाले  माननीय  सदस्यों  को  प्राथमिकता  श्रव्य

 दी  जानी  चाहिये  ।

 श्री  set  की  पूर्व  सूचना  दिये  जाने  पर  वह  सारी  सभा
 की

 सम्पत्ति
 बन

 जाती

 है  कौर  प्रत्येक  सदस्य  इसे  पढ़ता  है  तथा  वह  उसका  प्रदान  होता  है
 ।

 कोयला  खान  मजदूरों के  क्वाटर

 *2ey Gig.  श्री  ख० श  do  सोनिया  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  ध्यान  प्राक्कलन  समिति  की  इस  सिफारिश  की  कौर  orate  किया

 गया हे  कि  इस  विषय  में  जांच  की  जानी  चाहिये  कि  कोयला  खानों  के  क्यारियों  ate  मजदूरों  के

 आवास  उनके  काम  के  स्थानों  से  बहुत  दूर  बनाये  गये

 यदि  तो  कया  इस  संबंध  में  aa  तक  कोई  कार्यवाही की  जा  चूकी  है  ;  कौर

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  जी

 तथा  यह  निचय  किया  गया  हैं  कि  कोयला  खान  श्रम  कल्याण  संस्था  द्वारा  जो

 मकान  बनाये  जायें  वे  कार्य-क्षेत्रों  के  नजदीक  हों  ।

 श्री  ख०  चं०  सोनिया  :  कौन  कौन  से  स्थानों के  बारे  में  एस्टीमेट्स  कमेटी  समिति )

 ने  इस  किस्म  का  एतराज  किया  था  ?

 श्री  आबिद  चली  :  कोई  खास  स्थान  के  बारे  में  तो  जिक्र  नहीं  था  ।  जहां  तक  मेरा  ख्याल  है

 उन्होंने  यह  लिखा  था  कि  कहीं  कहीं  मकान  काम  की  जगह  से  दूर  बनाये  जाते  कोशिश  की  जाये

 कि  नजदीक  बनाये  वैसा  ही  किया  जा  रहा  है  ।

 श्री व०  चं०  सोनिया :  उन्होंने  कहा  था  कि  इसक  बारे  में  जांच  पड़ताल  की  जाये  क्या

 आप  जांच  पड़ताल  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  श्राबिद  जो  मकान  बन  गये  वे  तो  बन  ही  गये  ।  आयन्दा  के  लियें हमने  उनकी

 सिफारिश  पुरे  तौर  से  मंजूर  कर  ली  इसलिये  जांच
 का

 सवाल  ही  पैदा  नहीं  होता
 ।

 श्री  रामचन्द्र  हड्डी  इन  सारे  मकानों  के  बनाने  में  कुल  कितनी  लागत  ग्राम  हूं  तथा  कया  इनमें

 से  किसी  मकान  पर  पूरा  या  आंशिक  कब्जा  हैं  तथा  क्या  इन  मकानों  से  खानों  तक  पहुंचने  के  लिये
 कोई  परिवहन  प्रबन्ध  भी  किए  गए  हैं  ?

 शी  arf
 11 |  किस

 क्षेत्र
 में  ?

 अंग्रेजी  में
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 श्री  रामचन्द्र  हड्डी  मकानों  से  खानों  तक  ।

 श्री  आबिद
 चलो

 :
 मेंने  मुख्य  उत्तर  में  कहा  है  कि  मकान  यथा  सम्भव  कार्य-स्थान  के  निकट

 जायेंगे
 ।  तब  परिवहन  का  wet  नहीं  उठेगा  ।

 डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 कई  एक  स्थानों  में  मजदूरों  के  लिये  क्वाटंसं  बनें  हें  लेकिन  मजदूर  उनमें
 नहीं रह  रहे  हें  ।  क्या  उन  दि  से  काम  की  जगह  तक  के  लिये  कोई  बस  सर्विस  का  प्रबन्ध  किया  जा

 रहा  है  ताकि  वें  मजदूर  जो  उन  मकानों  में  रहें  सुविधापूर्वक  अपने  काम  पर  जा  सकें
 ?

 श्री  आबिद  अर्ली  खुली  में  कुछ  मकान  खाली  हैं
 |

 वहां  पर  तरीक  यह  है  कि
 ६

 रुपये  मालिक

 दें  शौर  २  रुपये  मजदूर  लेकिन  नगर  मालिक  मजदूरों  के  वहां  पैमाने  जाने  के  लिये  ट्रांसपोर्ट  का
 इन्तिज़ाम  कर  दें  तो  उनको  ६  रुपया  नहीं  देना  यह  उनको  बतला  दिया  गया  है  ।  कुछ  मकानों

 में  लोग  प्रा  गये  हैं  कौर  जो  मकान  खाली  हें  कौर  नहीं  भर  जा  सकते  उनके  बारे  में  यह  विचार  किया

 जा  रहा  है  कि  उनको  रिहैबिलिटेशन  मिनिस्ट्री  या  रेलवे  मिनिस्ट्री  के  जिम्मे  कर  दिया  जाये  ।

 श्री  बोस
 :  क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  श्रमिक  खुली  में  ही  रहना  चाहते  हे  चाहें यह  खानों  से

 कुछ  दूर  ही  परन्तु  वह  परिवहन  सुविधाएं  चाहते  हैं  ।

 आबिद चली  :  में  ठीक  इसी  बात  का  उत्तर  देता  रहा  इसी  कॉ  नाई  के

 कारण  मालिकों  से  कहा  गया  है  कि  यदि  वे  श्रमिकों के  परिवहन  का  प्रबन्ध  कर  दें  तो  उन्हें  छः  रुपये

 किराये  देने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।

 मकान  बनाने  के  लिए  ऋण

 1*  १५६८.  डा०  राम  gam  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  रेलवे  कर्मचारियों  को  मकान  बनाने  के  निमित्त  दिए  जाने  वाले  ऋणों  की  जो

 योजना  सरकार  ने  सन्  १९३७  में  बन्द  कर  दी  थी  उसे  शुरू  किया

 यदि  ऐसा  तो  क्या  यह  सभी  रेल  कर्मचारियों पर  लागू  कौर

 इस  योजना  के  ः ग्रन्तगत  रेलवे  कर्मचारियों  को  भ्र धिक तम  कितनी  राशि  दी

 लागरी

 ?

 हि च्. 1 रेलवे  उपमंत्री  जी at

 कौर
 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।
 परिशिष्ट  €  अनुबन्ध

 संख्या  ze]

 डा०  राम  fag  :  में  विवरण  में  देखता  हूं  कि  मकान  बनाने  के  ऋण  सम्बंधी  प्रार्थना

 पत्र  केवल ऐसे  रेल  कर्मचारियों  से  स्वीकार  किये  जायेंगे  जिनके  पास  भूमि  का  टुकड़ा  है  ।

 इन  प्लाट  वालों  से  ऐसा  विभेदात्मक  व्यवहार  क्यों
 ?

 श्री  श्रलगेदान  :  एक  दाते  यह  है  कि  वे  स्थायी  दूसरी  ad  यह  कि  उनके  पास  प्लाट  हों

 ताकि  इन  मकानों  के  बनाने  में  सुविधा  हो  ।  फिर  मकान  में  श्रमिक  बनाने के  लिये  भी  श्रीराम  घन

 दिया  जाता  है  ।

 राम  सुभग  उन  व्यक्तियों  के  मामलों  पर  विचार  न  किए  जाने  के  कारण  क्या

 हें  जिनके  पास  भूमि  नहीं  है
 ?

 श्री  श्रलगेदान
 :  हम  योजना  का  विस्तार  कर  सकते  इसे  १९३७  में  बन्द  कर  दिया

 गया  wa  इसे  फिर  शुरू  किया  गया  है  ।  निधियों के  उपलब्ध  होने  पर  हम  प्रस़्तर  विस्तार पर

 विचार कर  सकते  हैं

 अ  ANIL  रा
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 meat  के  लिखित  उत्तर

 रेल  गाडियों  में  भीड

 1*  423.0  श्री  डाभी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २०  PUES  को  दो  यात्री  एक  बहुत  भीड़  वाली  गाड़ी  में  यात्रा

 करते  हुए  प्रति  रेलवे  स्टेशन  पर  गिर  कर  मर  गए

 यदि  ऐसा  तो  क्या  ये  यात्री  डिब्बों  के  दरवाजों  से  चमट  रहे  थे

 वे  क्या  कारण  हें  जिनसे  उन्हें  दरवाजों  से  wae  हुए  सफर  करने  से  मना  नहीं  किया

 क्या  उस  गाड़ी  में  बहुत  से  लोग  पायदानों  तथा  डिब्बों  की  छतों  पर  तथा  दरवाजों से

 चमके  हुए  सफर  कर  रहे

 इस  स्थिति  को  दूर  करने  के  लिये  सरकार  ने  कया  कार्यवाही  की  हे
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  शाहनवाज़  ai)  तथा

 पायदानों  पर  सफर  करने  वाले  यात्रियों  को  चेतावनी  दी  गयी  थी ।  परन्तु  गाड़ी  पर
 इस  प्रकार  से  सफर  करने  से  सारे  बस्तर  पर  लोगों  को  मना  करना  कठिन  हे  ।

 कुछ  यात्री  दरवाजों  को  पकड़  करं  पायदानों  पर  सफर  कर  रहे  थे  परन्तु  गाड़ियों  की

 छतों  पर  कोई  सफर  नहीं  कर  रहा  था  ।

 जो  उपाय  पहलें  किए  गए  थे  तथा  इस  समय  भी  किए  जा  रहे  उनमें  निम्नलिखित

 उपाय ह

 (१)  लाउडस्पीकरों  द्वारा  घोषणा  तथा  पोस्टर  शादी  द्वारा  यात्रियों  को  पायदानों  तथा

 छतों  पर  यात्रा  करने  से  रोकने  की  चेतावनी  का  देना  ।

 २)  जहां  कहीं  व्यवहायें हो  अभियोजन
 का

 चलाना
 ।

 (३)  रेलगाड़ियों  में  अधिक  डिब्बों  को  लगाना  तथा  इंजन  इरादी  ate  लाइनों  के  पर्याप्त

 संख्या  में  उपलब्ध  होने  पर  कौर  गाड़ियों  का  चलाना  ।

 गायक नदी  पर  पल

 1*  १५३४५.  पंडित  gto  ato  तिवारी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सोनपुर  तथा  हाजीपुर  रेलवे  के  बीच  गण्डक  नदी  पर  रेल  एवं  सड़क

 पत

 के  सस

 त

 को

 क

 T 8 ir  मक

 ी  ल  ग  क  ह

 tan

 किया  और

 सोनपुर  ate  हाजीपुर  के  बीच  गण्डक  नदी  पर  नए  पुल  के  निर्माण  का  प्रस्ताव किस

 पर  है  ?

 तथा  परिवहन  मंत्री  के
 सभा  सचिव

 दाहनवाज्ञ  जी  नही ं।

 नए  रेलवे  पुल  के  निर्माण  के  लिये  2,83,22,  34  रुपये  की  रकम  के  सं  क्षिप्त  प्रावक

 लन  की  मंजूरी  दे
 दी

 गई  है  भाव  इस्पात  कार्य
 के

 लिये  टेण्डर  आमंत्रित  किए
 गए

 मूल  प्र wast  में
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 विदेशों से  मुफ्त  उपहार

 Q4Ra.  श्री  भीखा  भाई  :  नया  खाद्य और  कृषि  मंत्री  २८  १९५६  को  पूछे  गये

 तारांकित प्रशन  संख्या  २५७६  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 १९५१  के  भारत-श्रमेरिका  करार  के  अधीन  जो  घी  शादी  मुफ्त  उपहारों  के

 रूप  में  प्राप्त  हो  रहा  है  क्या  सरकार
 उस

 करार
 का  प्रतिसंहरण  करने का  विचार कर  रही  गौर

 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  वस्तुझ्नों  को  प्राप्त  करने  वाले  अभिकरणों  की

 सूची  संशोधन  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 wie  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  नहीं  ।

 नहीं  ।  परन्तु  समय  समय
 पर  इस  विषय  पर  विचार  किया  जाता  है  ।

 भूमि का  कटाव

 1*  gue.  श्री  संगण्णा  :  कया  खाद्य  ate कृषि  मंत्री  भूमि  के  कटाव  के  सम्बंध  में  २३

 १९५६  को  पूछे  गये  ता  रांकित  २४६८  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  हीरा कुण्ड  मछकुण्ड  से  संबंधित  योजनाश्रों  को  अब  निगमित  किया
 जा

 चुका
 ्र

 यदि  तो  संबंधित  राज्य  में  गहन  खाद्य  उत्पादन  के  साथ  वनरोपण

 तथा  भूमि  के  कृष्य करण  की  योजनाओं  को  किस  प्रकार  समाधानित  किया  गया  है  ?

 fara  शौर  कृषि  मंत्री  to  प्र०
 जैन  )  :  जी

 हां
 ।  हीराकुण्ड के  लिये

 एक  अग्रिम

 परियोजना  की  स्वीकृति  दी  गई  है  कौर  नदी  के  जला  गम  क्षेत्र  में  ५,०००  एकड़  भूमि  पर  कार्य  करने

 के  लिये  १८  g, VIG Ly  रुपये  की  वित्तीय  सहायता  की  मंजूरी दी  गई  है  ।

 मछवुण्ड  के  लिये  ग्रान्ट्स  तथा  उड़ीसा  की  सरकारों  से  जो  योजनायें  प्राप्त  हुई  हैं  उन्हें  स्वीकार

 कर  लिया  गया  हूं  झ्र  प्राचीन  हैं  दो  योजनायें  के  लिये  शीघ्र  ही  £0  ०,५१८  रुपये की  वित्तीय  सहायता

 की  मंजूरी  दे  दी  जाएगी  ।

 वनरोपण  तथा  कृष्य करण  कार्यवाहियों  का  उद्देश्य  भूमि  कट  तथा  भूमि  भ्र वल् लास
 के  परिणामस्वरूप  कृषि  भूमि  की  हानि  को  रोकना  है  कौर  इस  प्रकार  खाद्य  उत्पादन  बनाये  रखने

 तथा  बढ़ाने  में  सहायता  करना  है  ।

 पत्थर  तोड़ने  वाली  मशीनें

 1 * १४४७.  श्री  qo  कण  गोपालन  :  कया  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत  सरकार  को  मालूम  है  कि  ग्रेनाइट  तथा  पत्थर  के  संभरण  के  लिये

 पत्तन  प्राधिकारियों  के  दक्षिण  भारत  निगम  ने  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  त्रिपुनीत्तु रा
 की  पत्थर  की  खानों  में  पत्थर  तोड़ने  वाली  मशीनें  लगाई

 इस  स्थान  पर  पत्थर  तोड़ने  वाली  मशीनें  लगाने  से  उत्पन्न  होने  व।ले  परिणामों  से  क्या

 सरकार  परिचित

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  कार्यवाही  के  फलस्वरूप  उस  क्षेत्र  में  भीषण  बेरोज़गारी  की

 स्थिति  और  भी  गम्भीर  हो  गई  तौर

 क्या  भारत  त्रावणकोर  कोचीन  राज्य  में  इन  पत्थर  कटने  वालीं  मशीनों  पर

 पाबन्दी  लगाने  के  लिये  कार्यवाही  करेगी  ?
 ——e ee

 faa  wast  में



 ३०  १९५६  लिखित  उत्तर  १४९९

 श्रम  उपमंत्री  आबिद
 :  से  त्रावणकोर  कोचीन  सरकार से  मिले

 एक  प्रतिवेदन  के  भ्रनुसार  दक्षिण  भारत  निगम  मानमाला  की  पत्थर  की  खानों  में  पत्थर  कूटन  की  एक

 मशीन  लगाना  चाहती  थी  परन्तु  श्रमिकों  ने  उसका  विरोध  किया  था  ।  समझौता  पदाधिकारी  ने

 मामले  में  हस्तक्षेप  किया  ate  पक्षों  क ेबीच  एक  समझौता  हो  गया  है  ।  संविदा  समवाय  ने  यह  स्वीकार

 हैं  कि  वह  पत्थर  तोड़ने  की  मशीन  का  उपयोग  न  करना  श्रमिकों  ने  धातु  की  अपेक्षित

 मात्रा  के  उत्पादन  की  गारंटी  की

 भारत  सरक।र  ्रावणकोर-कोचीन  में  पत्थर  तोड़न  वाली  मशीनों  पर  पाबन्दी  लगाना

 नहीं  समझती  है  ।

 हिन्दी  समय  सारणी

 [  ठाकुर  युगल  किशोर
 क

 TeUvs.
 बाबू  राम  नारायण

 सिह :
 अ्रस्थाना

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 करण  ra  र
 हिन्दी  समय  सारणियों  में  हिन्दी  मानचित्र  न  देने  के  क्या

 क  हि  क  ह

 इस  का  क्या  कारण  है  कि  सभी  प्रादेशिक  रेलों  में  रेलगाड़ियों  का  परिवर्तित  समय

 लागू  करने  से  एक  प्री  पहिले  अंग्रजी  तथा  प्रादेशिक  areal  में  समय  सारिणी  प्रकाशित  करना
 सम्भव  नहीं  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री क  सभा  सचिव  शाहनवाज़
 तथा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता
 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ३०]

 डीयापर  लकड़ी

 QYvE.  श्री  मादिया  गौड  :  कया  खाद्य  और  कृषि  मंत्री यह  बतान
 की

 कृपा  करेंग कि  :

 क्या  उन्होंने  देहरादून  वन  गवेषणा  संस्था  में  तैयार  की  जाने  वाली  मूल्यवान  लकड़ी

 के  बुरादे  के  संबंध  में  ८  FEY  को  संडे  हिन्दुस्तान  में  प्रकाशित  लेख  को

 देखा

 _(@)  इसके  विस्तार  कौर  विकास  के  लिये  संस्था  में  क्या  कोई  अ्रतिरेक  क्षेत्र  बनाया
 गया

 Q)  ्र

 क्या  इस  शिल्प को  लोकप्रिय  बनाने  के  लिये  कुछ  किया  गया  है
 ?

 fara  और  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  हां  ।

 बांस  और  खाली  दियासलाइयों जैसे  कच्चे  माल के  उपयोग  द्वारा  नए

 रूपांकन ों  के  विकास  द्वारा ।

 वाहनों  को  प्रदर्शनियों
 में

 प्रदर्शित  किया  जाता  है  ध्ज ग्रार  इन्डियन

 फॉरेस्टर  में  विज्ञापित किया  जाता  है  ।  एक  छोटे  पैमाने  के  उद्योग  के  रूप  में  इस  के  उत्पादन  का  विस्तार

 करने  और  लकड़ी  का  काम  करने  वाली  earl  द्वारा  वाणिज्यिक  उत्पादन  को  प्रोत्साहन  देने के

 लिये  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  कौर  इस  के  लिये  आविष्कारक  को  मंत्रणा  देने  तथा  प्रशिक्षण देने  के  लिये

 राज्यों  में
 जाने  के  संबंध  में  सुविधायें  दी  जाती  हैं  ।

 fast  अंग्रेजी  में
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 दिल्ली में ट्राम कार में  ट्राम  कार

 1  *2yYo. Blo
 ato  रघवीर

 रि
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  दिल्ली
 में  ट्राम  कारों  की  क्रियान्विति  की  अरव ध्  में  विस्तार  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  सभा  सचिव  aerate  :  ट्राम  के  संबंध  में  ऊपर
 लगी  तारों  ate  पटरी  की  स्थिति  इस  प्रकार  की  है  कि  दिल्ली  में  ट्राम  कार  wat  तर  २३  as

 ौर  पूंजी  लगाए  बिना  संब्ोन्नज़नक-ढंग  से  चलाई  जा  सकती है  ।

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  डलवाए  तथा  ज़रूर  पुल

 1  KON?  श्री  श्र०
 म०  थामस :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  राष्ट्रीय  राजपथ  पर  ग्रवलाए  तथा  ज़रूर  पुलों  के  काम
 की  adara  स्थिति  क्या

 प्रत्येक  पुल  का  प्राक् कलित व्यय  क्या  कौर

 श्री  तक  कितनी  रकम  खर्च  की  गई  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री
 के

 सभा  सचिव
 शाहनवाज़

 :  से

 पटल
 पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ३१

 मुर्गी  पालन  विकास  योजना

 १५५४.  श्री  मत  इस्लामुद्दीन  :
 क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 (=)  मुर्गी  पालन  विकास  योजना  के  अधीन  अब  तक  प्रत्येक  राज्य  में  कितने  मुर्गी  पालन x

 विकास  तथा  विस्तार  केन्द्र  और  प्रादेशिक  फार्म  स्थापित  किए  गए

 १९५६-५७  में  ऐसे  कितने  केन्द्र ce  फार्म  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  कौर

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  अखिल  भारतीय  मुर्गी  पालन  विकास  योजना  के  अधीन

 बिहार  सरकार  को  ऋण  देने  के  लिये  कितनी  रकम  की  स्वीकृति  दी  गई  है  ?

 रखा
 fare और  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  तथा  सभा-पटल  पर  एक  विवरण .. '

 जाता है  ।  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  सख्या  ३२

 राज्य
 सरकार  ने  प्रभी  कोई  ऋण  नहीं  मांगा  है  ।

 तार  घर

 1  weeee  श्री  ल०  ato  मिश्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्य
 यह  सच  है  कि  दरभंगा  के  लौकाही wie  लौकाहा  के  लिये  तार

 घरों  के  संबंध  में  सरकार  द्वारा  मंजू  ग  दी  गई  थी  कौर  श्री  तक  इन्हें  नहीं  खोला  गया
 कौर

 यदि
 तो  इन

 तार  घरों  में
 कबतक

 काम  प्रारम्भ  होने  की  प्राशि  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  :  केवल  लौकाहा  ake  लौकही

 तार  घरों  के  लिये  मंजूरी  दी  गई  थी  ।

 लौकही--यहां  I—V— YE  को  तार  घर  खोला  जा  चुका  है  ।

 लौकाही--श्राद्या  है  यदि  समय  पर  सामान  मिल  गया  तो  ex  तक  तार  घर  खुल

 जाएंगी |

 मूल  म्रंग्रेजी  में
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 पंजाब  से  गेहूं  का  निर्यात  तथा  आयात

 १५४६.  श्री  राम  दास  :  क्या  खाद्य  ate  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 १९५६  के  जून  कौर  जुलाई  महीनों  में  पंजाब  से  गेहूं  की  कितनी  मात्रा

 क

 इन  महीनों  में  पंजाब  में  गेहूं  की  कुल  कितनी  मात्रा  का  आयात  त्र  कौर

 इस  safe  में  पंजाब  में  सस्ते  wars  की  कुल  कितनी  दुकाने  खोली गई  थीं  ?

 fare  site कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  तथा  नियन्त्रण  के  पश्चात

 रेल  तथा  दोनों  मार्गों  व्यापार  लेखें  पर  गेहूं  स्वतंत्र  रूप  से
 ग्रो

 जा  रहा  है  पंजाब  में
 व्यापार

 लेखे  पर  कितनी  मात्रा  में  गेहूं  का  ग्रा या तन्  प्रो  निर्यात  हुमा  यह  बताना  संभव  नहीं  है
 |  च्

 ERE  में  बम्बई से  पंजाब  को  सरकारी  लेखे पर  १,४००  टन  गेहूं  भेजा  गया  था
 |

 अगस्त  में  लुधियाना  भ्रम्बाला  में

 उचित  दामों  वाली  दुकानें  खोली  गई  थीं  ।

 परिवार  श्रायोजन  पंचवर्षीय  योजना )

 1*  १५५७.  श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 क्या  दूसरी  पंचवर्षीय  योजना  की  safes  में  संपूर्ण  देश  के  लिये  परिवार  आयोजन
 की

 कोई  विस्तृत  योजना  तैयार  की  गयी

 यदि  तो  इस  योजना  के  लिये  राज्यवार  कितनी  धन  राशि  नियत
 की

 गयी  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  जी

 Veg  लाख  रुपये  दिये  गये  हैं  किन्तु  राज्यवार  नियतन  सभी
 तक

 नहीं  किया  गया  हूँ
 ॥'

 नावें के  जहाज

 १४५६५.  श्री do  प०  नायर  :  कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :.

 क्या  मीन  क्षेत्रों को  नावें  द्वारा  सहायता  देने  की  योजना  के  अधीन  भारतीय  समुद्रों

 में  चलने  वाले  जहाजों  का  पंजीयन  भारत  में  किया  गया

 यदि  तो  उसके  क्या  कारण

 हमारे  समुद्रों  में  वे  कब  से  नावें  का  झंडा
 फहरा  कर  चल  रहे  हैं  !

 1  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  जी  नही ं।

 नावें  के  पंजीबद्ध  जहाज  भारत  में  कराने  पर  नावें  के  जलयान  कर्मचारियों द्वारा  चलाये
 जाते थे  ।  प्रशासनिक  सुविधा  कौर  पारस्परिक  समझौते  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  जहाजों  का

 यथाशीघ्र  भारत  में  पंजीयन  किया  जाना  था  ।  ऐसा  करने  के  लिये  wa  कार्यवाही  की  गयी  है  ।

 Peuy  किन्तु  यह  दिखाने  के  लिये  कि  यह  साझा  का  काम  वे  नावें

 और  भारत
 दोनो  के  झंडे  फहराते  हैं

 मूल ५  sat  में
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 धान  कुटाई  समिति

 *QyEe.  श्री  श्रच्युतन  :  क्या  खाद्य  और  कृषि  मंत्री  ३०  PEXG  को  पूछे  गये

 कित  प्रदान  संख्या
 ४५३

 कौर
 उस

 से  संबंधित  श्रनुपरक  प्रश्नों  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  धान  कुटाई  समिति  की  सिफारिशों  को  सरकार  ने  शभ्रनुमोदित  कर  दिया

 क्या  पांच  ag  की  waft  में  सभी  धान  मिलें  बंद  करने  कौर  हाथ  से  धान  कटने  के

 उद्योग  को  सहायता  देने  के  लिये  विद्युल्चालित  धान  मिलों  में  कूटे  गये  धान  पर  ६  खाने  प्रति  मन
 की

 दर
 से  उपकर  लगाने  की  सिफारिश  स्वीकार  की  गयी  हैं  क्या  वे  कार्यान्वित  की  जा  रही  कौर

 att  यदि  तो

 शौर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  जी  नहीं  ।  भ्र भी  विचाराधीन हैं  ।

 शर  cet  उत्पन्न  नहीं  होत े।

 रेलवे बुक  स्टाल

 1*  १५७०.  श्री  झूलन  क्या  रेलवे  मंत्री  ३  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 संख्या  ११२४  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 स्टेशनों  पर  बुक  स्टालों  में  किस  किस्म  की  किताबें  रखी  जायें  इस  बारे  में  रेलवे  को

 मंत्रणा  देने  के  लिये  क्या  कोई  समितियां  नियुक्ति  की  गयी  कौर

 यदि
 तो

 समितियों  ने  भ्र पने  काम  में  कभी  तक  क्या  प्रगति  की  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  शाहनवाज़  :

 पुर्व  रेलवे  को  छोड़  कर  जहां  समिति  wat  बनायी  जा  रही  सभी  रेलों  में  बुक  स्टाल  समितियां  बनायी

 जा
 चुकी

 दक्षिण  श्र  मध्य  रेलवे में  समितियों  ने  बुक  स्टालों  का  निरीक्षण  किया
 है  कौर  कुछ

 सिफ़ारिशों  की  हें  और  उनके  संबंध  में  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  हैं  ।

 रेलवे  में  समिति  ४  दलों  में  बांट  दी  गयी  है  कौर  वे  अपने  भ्रपने  क्षेत्राधिकार में  बुक

 स्टालों  का  निरीक्षण कर  रहे  ह

 पूर्वोत्तर  शर  पूर्व  रेलवे  में  समितियां
 wat

 हाल  ही  में  बनायी  गयी  हैं  काम  शुरू

 किया जा  रहा  हैं  ।  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ३३]

 वायरलेस  लाइसेंस

 1*  "QUO.  पंडित  हवा  ना०  तिवारी  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  विभिन्न  प्रकार  के  वायरलेस  लाइसेंस  देने  के  विनियमों  ate  उनसे  संबंधित  शर्तों

 का  पुनरीक्षण  अंतिम  रूप  से  तय  किया
 जा

 चुका
 शौर

 वायरलेस  लाइसेंसों  के  विंमान  नियमों  ate  नये  नियमों  ate  शर्तों  में  क्या  मुख्य  अन्तर

 ह

 ate  अपेक्षित  जानकारी
 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री

 राजबहादुर  )  र

 देने  वाला  एक  विवरण  में  सभा-पटल  पर  रखता  हूं
 ।

 परिशिष्ट  &
 श्रसुबन्ध  संख्या  ३४]

 मूल  sash
 में
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 भारतीय  वायरलेस  टेलीग्राफी  रेडियो  चालक  निपुणता-प्रमाण  पत्र  तथा

 लेस  टेलीग्राफी चलाने  का  लाइसेंस  )  १९४५४  संसद  के  पुस्तकालय  को  अलग  से  दिये  जा  रहे  हैं  ।.

 हवाई  अ्रड्डा  बरामद-समिति

 1*  १४७२.  श्री  कृष्णा चाय  जोशी :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 १९५४  से  हवाई  wer  परामर्श  समिति  की  बैठकों  में  हवाई  भ्रमरों  के  नियंत्रण  ate

 विकास  सम्बंधी  किन  किन  मुख्य  समस्याओं  पर  चर्चा  की  गयी  कौर

 उस  विषय  में  क्या  विनिश्चय  किये  गये  हें
 ?

 संचार  मंत्रालय में  मंत्री  :  शर  अपेक्षित  जिनका ग

 देने  वाला  एक  विवरण  में  सभा-पटल  पर  रखता  हुं  ।
 had

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  ३५]

 कपास

 1*  PAR,
 सरदार  इकबाल  सिंह

 :

 सरदार  अकबरपुर :

 क्या  खाद्य  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  में  कपास  के  बीज
 की  ऐसी

 कोई  किस्म  निकाली  गयी  है  जिसके  लिये

 कम  सिंचाई  की  जरूरत  हो  ale  जिससे  भ्रमित  उत्पादन  होता

 यदि  तो  क्या  सरकार  देश  के  अरन्य  भागों  में  उस  बीज  का  प्रचार  करेगी  ?

 tara  कौर  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :
 जी  नही ं।

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता

 राष्ट्रीय  राज  मागं

 1*  UO.  श्री  भीखा  भाई
 :

 क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  राष्ट्रीय

 राजमागं  संख्या
 ८

 नि चि वाडा  रतनपुर  विभाग  में  अरब  तक  क्या  प्रगति  की  गयी  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  शाहनवाज  :  १८  wie  १९  वें  मील

 पर ४  चेन  की  लंबाई  में  घाट  सेक्शन में  गहरा  कटाव  क्रास  ड्रेनेज  वर्क्स  के  लिये  छोड़े  गये  gear

 के  सड़क  मागं  पर  मिट्टी  का  बांध  बनाने  का  काम  करीब  करीब  पुरा  हो  चुका  है  ।

 ३
 मील

 की
 लंबाई  तक  मिट्टी  डाली  जा  चुकी  है  ate  जमा

 दी
 गयी  है

 ।
 खदान

 से
 धातु  इकठ्ठा

 की  जा  चुकी है  ।  काम  में  लगभग  ५०  प्रतिशत कुल  प्रगति  हुई  है  ।

 रायगढ  स्टेशन  पर  बिजली  लगाना

 1*  १५७५.  श्री  संगण्णा  :
 कया  रेलवे  मंत्री  १८  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रथम

 संख्या  २२१२  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  रायगढ़  स्टेशन  पर  बिजली  लगाने  के  बारे  में  तब  से  कोई  अन्तिम  विनिश्चय

 किया गया

 यदि  तो

 अंग्रेजी  में
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 स ७  तथा  परिवहन  मंत्री  के  सभा  सचिव  (att  शाहनवाज़  :  श्र  जी
 हां

 ।  बिजली  लगाने  का  काम  चल  रहा  है
 ।

 लाइसेंसदार  से  स्विस  कनेक्शन  अनुमान  मांगा  गया  है

 और  हाई  टेन्शन  सप्लाई  के  लिये  प्रफुल्ल  दर  के  बारे  में  उड़ीसा  सरकार  से  बातचीत  रही  है  ।

 इस  वर्ष  के  प्रात  तक  बिजली  मिलने  की  rar  है  ।

 एनक्लिम-क्विलोन  रेल  सम्पक

 * eyiog.  श्री  है ५  म०  थामस  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 ए्नकुलम्-क्विलोन  रेल  सम्पर्क  के  संबंध  में  निर्माण  कार्य  की  नवीनतम  स्थिति  क्या

 से  तक  की  लाइन  पर  यातायात  कब  प्रारम्भ  कर  दिया

 सारी  लाइन  कब  पूरी  हो  जायगी

 wa  तक  कुल  कितनी  धन  राशि  खर्च  की  जा  चुकी

 पूरी  लाइन  तैयार  होने  तक  खर्चे  का  वर्तमान  अनुमान  कया  है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 काम  में  कुल  लगभग
 ७०  प्रति

 शत  प्रगति हुई  है

 श्राशा  है  कि  भ्रक्तूबर  ५६  के  मध्य  तक  वह  लाइन  चालू हो  जायगी  |

 पूरी  लाइन  १९४५७  में  चालू  हो  जायगी  ।

 परब  तक  लगभग ३६०  लाख  रुपये  खरच  किये  जा  चुके  हैं  ।

 पूरी  लाइन  तैयार  करने  के  लिये  वर्तमान  प्रमाण  ६०१  लाख  रुपये  है  ।

 टेलीफोन  एक्सचेंज

 1*  १५७७.  श्री  ल०  ना०  मिश्र  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  में  मधेपुरा  ate  बीरपुर  में  ठे  ली  फोन  एक्सचेंज  कार्यालय

 खोलने  की  कोई  प्रस्थापना हैे  ;

 यदि  at,  तो  किस  समय  तक  उनका  कार्य  प्रारम्भ  हो  जायगा  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  :  कौर  चारों  स्थानों  पर

 कनेक् दान  जनक  टेली  फोन  कार्यालय  विस्तार  करने  के  लिये  सुविधाएं  मिल  सकती  हैं  ।

 केवल  सुपौल  कौर  बीरपुर  में  टेलीफोन  एक्सचेंज  लगाने  की  प्रस्थापनाएं  परीक्षण  के  म्रधीन

 है  भ्र  यदि  व  वित्तीय  दृष्टि  से  लाभप्रद  तो  मंजूर  की  जायेंगी  ।

 बरासग  गोरखपुर  लखनऊ-पटना  विमान  सेवा

 1*  QuVG.  श्री  सिहासन  सिंह
 :

 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (
 \  क्या  इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  के  लखनऊ  स्टेशन  ने  लखनऊ  कौर  पटना  के

 बीच  बरासग  गोरखपुर  एक  दैनिक  शटल  विमान  सेवा  चालू  करने  के  कोई  सुझाव  दिये

 यदि
 तो

 क्या  विनिश्चय  किया  गया

 यदि  तो  क्या  सरकार  नें  सेवा  के  दिनों
 की

 संख्या  बढ़ाने  का  कोई  विनिश्चय  किया
 ar

 क्या  विमान  याचिका  किराया  कम  करने  का  विचार  है  ताकि  अधिक  लोग

 च्  ी
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 । मंत्रालय  में  मंत्री  राजबहादुर )

 प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 ग  पटना-लखनऊ  के  बीच  यातायात  इतना  नहीं

 हूँ  कि  एक  शटल  सेवा  चालू  की  जाये  या  सेवा  के  लिये  अधिक  विमान  चालू  किये  जायें
 ।

 इंडियन  एयर  लाइन्स  कारपोरेशन  की  सेवाओं  पर  किराया  we  वस्तु  भाड़ा  की  दरें

 निर्धारित  करने  के  लिये  सिद्धांत  बनाने  का  sea  विमान  परिवहन  परिषद्  को  सौंपा  गया  है
 ।

 नौवहन

 1*  QHVE  श्री  मित्तल  कया  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 :

 जब  दूसरी  योजना  में  नौवहन  के  विकास
 के

 लिये
 ४५

 करोड़  रुपये
 की

 व्यवस्था  की
 गयी  तो  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिये  केवल  ३७  करोड़  रुपये  ही  क्यों  उपलब्ध  कराये  गये

 कया  दूसरी  योजना  की  अवधि  में
 ३

 लाख  का  भ्र ति रिक्त  टनभार  प्राप्त  करने  के  लिये

 और  योजनायें पहले  ही  अनुमानित  लगभग  €०,०००  पुराने  टनभार  को  बदलने  के  लिये  वह  पर्याप्त
 शआर

 नये  जहाजों
 की

 बढ़ती  हुई  लागत  जहाज  बनाने  के  विदेशी  वार्डों  में  बहुत  अधिक

 काम  होने  तथा  विजय  ars  की  अधिकतम  क्षमता
 को

 देखते  हुए  यह  किस  प्रकार  करने  का  विचार  हे
 ?

 कि रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  vy  करोड़  रुपये  की  राशि  में

 ८  करोड़  रुपये  की  वह  संवहित  राशि  भी  सम्मिलित  हैं  जो  पहली  पंचवर्षीय योजना  की  wafer  a

 किये  गये  किरायों
 को

 पूरा  करने
 के

 लिये  थी
 ।

 इसलिये  दूसरी  योजना
 की

 अवधि  में  अतिरिक्त  विस्तार
 कार्यक्रम के  लिये  केवल  ३७  करोड़  रुपये  ही  उपलब्ध  होंगे  ।

 वह  व्यवस्था  उस  प्रयोजन  के  लिये  पर्याप्त
 न  हो  ।

 प्रावश्यक  अतिरिक्त धन

 प्राप्त  करने  के  ७,  से  समय  समय  पर  स्थिति  का  पुनर्विलोकन  करने  का

 भारतीय  नौवहन  समवाय  ने  विदेशी  aret  में  दौर  हिन
 दीयों  लिमिटेड

 विशाखापटनम में  जहाज  बनाने  के  भ्रार्डर  पहले  ही  दे  दिये  हैं  ।  प्रदाह  कि  वे  विदेशी  वार्डों

 जिनमें  कछ  अतिरिक्त  क्षमता  जहाज  बनाने  के  ि प्राइर  दे  सकेंगे  ।  यह  भी  विचार है  कि

 जब  बाजार  भाव  इरादी  की  स्थिति  भ्रनुकूल  हो  तो  समवाय  कुछ  उपयुक्त  पुराने  जहाज  भी  खरीदेंगे  ।

 सरसों  के  बीज

 1*  १५८०.  श्री स०  चं०  सामन्त  :  क्या  खाद्य
 और

 कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 वि

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  पश्चिमी  बंगाल  में  सरसों  के  बीज  वर्षवार  कितने  परिमाण
 में  पैदा

 यह  सच  है  कि  पश्चिमी  बंगाल  में  सरसों  के  तेल  की  सब  से  भ्रमित  खपत  होती

 नह

 यदि  तो  वहां  सरसों  के  बीज
 की

 खेती  बढ़ाने  के  लिये  क्या  कार्यवाही
 की  गई  है  ?

 (= \  प प्रथम  पंचवर्षीय  योजना में  पश्चिमी और
 कृषि  मंत्री

 झ०  प्र०
 :
 ् बंगाल  में  उत्पन्न  सरसों  बीज  के  परिमाण  इस  प्रका
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 ।

 भारतीय
 केन्द्रीय  तिलहन  समिति  तिलहन  सम्बंधी  गवेषणा  योजनाओं  के  लिये  कौर  राज्य

 में  सरसों  की
 अच्छी  किस्में  बढ़ाने  के  लिये  धन  दें  रही  है  ।

 भारतीय  नौवहन  समवाय

 1*  १५८१.  श्री  जोशी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 समुद्र  पार  व्यापार  टेंकर  प्राप्त
 करने

 are  के  लिये  सरकार  का  भारतीय
 नौवहन  समवायों  की  सहायता  के  लिये  कया  कार्यवाही  करने  का  विचार  भर

 नौवहन  समवायों  की  मांगें  क्या  हैं  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  अलगे शन  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखा
 जाता  है  ।  परिशिष्ट  €,  श्रतुबन्ध  संख्या  ३६]

 भारतीय  नौवहन  के  विकास  के  लिये  भारतीय  नौवहन  समवायों  नें  समय  समय  पर

 भारत  सरकार  से  अनेक  प्रकार  की  सहायता  मांगी  है  ।  इन  सुझावों  पर  जहाज  मालिकों  की  परामर्श

 समिति  की  बैठकों  में  चर्चा  की  गई  हैं  जो  प्रति  वर्ष  परिवहन  मंत्री  के  सभापतित्व  में  होती  है  ।  समवायों

 द्वारा  दिये  गये  कुछ  महत्वपूर्ण  सुझावों  प्रौढ़  मांगी  गई  रियायतों  को  एक  वि  वरण  सभा-पटल  पर  रखा

 जाता  हैं  ।  परिशिष्ट  श्रतुबन्ध  संख्या  २६]

 डंगर पर  तर  श्रासपर  के  बींच  तार  की  सुविधायें

 1*१५८३  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  हैं  कि  राजस्थान सकल  की  डाक  कौर  तार  मंत्रणा  समिति  द्वारा  सिफारि दा
 किये  मार्ग  के  बजाय  डूंगरपुर  आसपुर  के  बीच  तार  की  लाइन  एक  दूसरे  मार्ग  से  बनाई  गई  श्र

 यदि  al,  तो
 बड़ौदा  पंजपुर  जैसे  शहरों  और  बड़े  बड़े  गांवों  की  मांगों

 की  ७  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राजबहादुर )  प्रौढ़  कम  करने  की

 दृष्टि  से  झ्रासपुर  की  तार
 की

 लाइन  नजदीकी  रास्ते  से  ले  जाई  गई  थी
 ।

 श्रास्टेलिया  के  वक्ष  कौर  घास

 1*  १४५८४.  श्री  संगण्णा  :  कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इस  देश  में  बंजर  श्रपक्षरित  जमीन  को  कृषि  योग्य  बनाने  के  लिये  आ्रास्ट्रेलिया

 के  वृक्षों  और  घास  को  काम  में  लाया  जाता

 यदि  हां  तो  देश  के  किन  हिस्सों  में  र  किस  हृद
 कौर

 उसका  क्या  परिणाम  हू
 ?

 शौर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  भूमि  संरक्षण  के  लिये  प्रयोगात्मक

 उपाय के  रूप  में  ।

 मद्रास  में  नीलगिरि  बम्बई  कौर  सौराष्ट्र  की  रेतीली  जमीन

 मैसुर  की  श्रपक्षरित  भूमि  में  ite  राजस्थान  के  रेगिस्तानी  क्षेत्रों  में
 ।  कितने  क्षेत्र  में  ऐसा  किया

 गया  इसके  बारे  में  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 केवल  राजस्थान  को  छोड़कर  जहां  प्रयोग  जारी  अन्य  सब  स्थानों  पर  इन  प्रयोगों

 के  अच्छे  परिणाम  निकले  धि

 मल  प्रेग्नेंसी  में
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 भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद

 1*  १५८४५.  श्री स०  सामन्त :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  सभा-पटल

 पर  एक  विवरण  रखने

 की  कृपा  करेंगी  जिसमें  ये  बताया  गया  हो  कि  :

 प्रथम
 पंचवर्षीय  योजना  में  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद्  द्वारा  आहार  पोषण

 के  कौन  से  महत्वपूर्ण  विषयों  पर  विचार  किया  गया

 क्या  परिषद्  द्वारा  भारतीयों  के  श्रीनगर  पोषण  स्तर
 को

 ऊंचा  करने
 के

 बारे  में  कोई
 दीर्घकालीन  कार्यक्रम  तैयार  किया  गया

 यदि  तो  क्या  उसका  सारांश  सभा-पटल  पर  रखा  जायगा

 क्या  मंत्रालय  द्वारा  कोई  पोषण  संबंधी  सर्वेक्षण  किया  गया  कौर

 यदि  तो  कब  ae  उसके  क्या  परिणाम

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  at  एक  विवरण  सभा-पटल
 पर  रखा  जाता

 परिशिष्ट  &,  श्रनुवन्ध  संख्या  ३७]

 कार्यक्रम  का  सारांश  भारतीय  चिकित्सा  गवेषणा  परिषद् के  पंचव  Ta
 योजना  में  चिकित्सा  गवेषणाਂ  नामक  प्रकाशन में  दिया  गया  है  जिसकी  प्रतियां  संसद् के  पुस्तकालय

 में  रखी  गई  हें  ।

 नहीं

 (=)  प्रशन  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 अखिल  भारतीय  बाजार  समाचार  सेवा

 राम  कृष्ण
 1१०८६

 ्  श्री  देवेन्द्र  नाथ  सर्मा

 के  लिये  afar क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  किसा

 य  बाजार  समाचार  सेवा  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  अरब  किस  शझ्रवस्था  में  है
 ?

 राज्य  सरकारों  तथा  राल  इंडिया  रेडियो

 के  परामर्श  से  किसानों  के  लिये  बाजार  समाचार  सेवा  को  बढ़ाने  उन्नत  करने  के  लिये

 तर  कृषि  मंत्री  न  प्र०

 वाही  की  जा  रही

 मिली  जली  रेलगाड़ियाँ

 1१०८७.  श्री  राम  कृष्ण :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्राक्कलन  समिति

 की
 उस  सिफारिश  के  ate  जो  उसने  १७वीं  रिपोर्ट  में  की  मिली  जुली  रेलगाड़ियों  को

 बन्द  करने  के  लिये  ga  तक  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 तथा
 परिवहन  उपमंत्री  (  श्री  झल गे शन )  :  जिन  क्षेत्रों  में  यात्री  गाड़ी

 ौर  मालगाड़ी
 का

 लिम मनन  गूथकू न्  यातायात  हो  सकता  वहां  रेलवे  म  से  कहा  गया  है  कि
 वे

 मिली  जुली  गाड़ियों

 उपलब्ध  स्टाक  शक्ति
 प्रो

 लाइन  क्षमता  को  ध्यान  में  रखते  कम  से  कम
 चलायें

 |  यातायात

 की  दृष्टि  से  जिन  क्षत्रों  में  माल  कौर  यात्रियों  की  पृथक्  गाड़ियां  चलाना  लाभप्रद  नहीं  वहां  मिली

 जुली  गाड़ियों
 को

 बन्द  करना  उचित  नहीं  समझा  जाता
 ।

 अंग्रेजी  में  ।

 1..  5.  56
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 माल गाड़ो  के  डिब्बों  का  पटरी  से  उतरना

 Jous.  श्री  रघुनाथ  सिह  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि
 २५

 जुलाई  १९५६  की  सुबह  मध्य  रेलवे  की
 मनवाड़-जालना

 लाइन
 पर

 कारमद  कौर  गेबराय  स्टेशनों
 स्टेशनो ंके  बीच एक  मालगाड़ी के  ग्यारह  डिब्बे  पटरी  से

 उतर  जिसके  फलस्वरूप  यातायात  बंद  हो

 यदि  तो  दुर्घटना  के  कारण  क्या

 सामान्य  यातायात  के  लिये  इस  पथ  को  साफ  करने  में  कितना  समय  तौर

 इससे  रेलवे  को  कितना  नुक्सान  gar?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन  (@)  २५-७-१९५६  को  लगभग  ८

 बज  कर  ३४५  मिनट  पर  जब  ८  ०८  मालगाड़ी  मध्य  रेलवे  के  मनवाड़-जालना  मीटर  लाइन  सेक्शन

 के  प्रौढ़  गेवराय  स्टेशनों  के  बीच  जा  रही  तो  उसके २१  जिनमें चार  बोगियां

 ८८/१७  मील  पर  पटरी  से  उतर  कर  उलट  जिससे  गाड़ियों  का  झीना-जाना रुक  गया ।

 ऐसा  जान  पड़ता  है  कि  उतरने  वाले  डिब्बों  में  से  एक  में  यांत्रिक दोष  होने  के  कारण

 यह  दुर्घटना हुई

 (7)  RV—-YV— ZX  को  दिन  के  लगभग  सवा  बारह  बजे  यानी  ५१  घंटे ४०  मिनट बाद  इस  लाइन

 पर  गाड़ियां फिर  आने-जाने  लगीं  ।

 इससे  लगभग  ६५०००  रुपये  की  रेल-सम्पत्ति  का  नुकसान  |

 पान  के  पत्तों  का  भेजा  जाता

 1१०८६.  श्री  नि०  fao  चौधरी :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  १€४५३-

 UY,  १९५४-५५ झर  PEXY—UQ  में  दक्षिण  पूर्वी  रेलवे  के  पंचकूला ~~  ५. ६

 पुर  नामक  चार  रेलवे  स्टेशनों  से  पान  के  पत्ते  भेजने  से  रेलवे  को  कितनी  आमदनी  हुई  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  भ्र लगे दान  )  :  अपेक्षित  जानकारी  सभा-पटल  पर  रखे

 गये  विवरण  में  थी  गई  परिशिष्ट  €,  waar  संख्या  ३८]

 राजस्थान  में  कृषि  योग्य  पड़ती  जमीन

 1१०६०.  श्री  कर्णीसिंह  जी :  कया  खाद्य
 wie

 कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा
 करेंगे

 कि  :

 geyy
 में  राजस्थान  के  प्रत्येक  डिवीजन  में  कृषि  योग्य  पड़ती  भूमि  का  क्षेत्र  कितना

 ही  क
 १९४५५ तक  बांधों  कूचों  से  सिंचाई  के  द्वारा  ऐसी  कितनी  भूमि

 में  कृषि की  गई

 fara  wie  कृषि  मंत्री  ao  प्र०  :  जाता

 है  जिस  में  बताया  गया  है  कि  ५४
 में  जो  ऐसी  जानकारी  प्राप्त  करने  का

 आखिरी साल

 राजस्थान  के  प्रत्येक  डिवीजन  में  कृषि  योग्य  पड़ती  जमीन  का  कितना  क्षेत्र  परिशिष्ट

 €,  झ्रतबन्ध  संख्या  28)

 मांगी  गई  जानकारी  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 अंग्रेजी  में  ।



 ३०  १६५६  लिखित  उत्तर  Week

 धोबियों को  मांग

 १०९१.  श्री  बु०  Wo  वर्मा  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  २३  १९५६  को  बड़ी  संख्या  में  धोबी  मंत्री  से  मिले  थे

 उन्हें  एक  ज्ञापन  दिया

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  की  है

 स्वास्थ्य  मंत्री  मत  जी

 धोबियों  की  मुख्य  शिकायतें  ये  थीं

 (१)  आजादी  के  बाद  दोषियों  के  लाइसेंस  प्रौढ़  दूसरी  फीसों में  बढ़ती  ।

 (२)  धोबियों के  मकानों  की  कमी  |

 (३)  फौजी  अधिकारियों  द्वारा  पेशेवर  धोबियों  के  बजाय  गैर  पेशेवर  धोबियों

 को  ठेका  दिया  जाना  ।

 शिकायत (१)  के  बारे  में  लगाये  गये  आरोप  सही  नहीं  पाये  शिकायत  (२) के  बारे

 में  यह  सोचा  गया  है  कि  दोषियों  के  मकानों  का  प्रश्न  श्रीवास  के  प्राम  प्रदान  से  अलग  नहीं  लिया  जा

 सकता  उन्हें  दूसरे  लोगों  के  साथ  ही  प्रगति  वारी  की  प्रतीक्षा  करनी  होगी  ।  जहां तक  शिकायत

 (३)  का  संबंध  चूंकि  मेमोरेंडम  की  एक  कापी  रक्षा  मंत्री  को  भी  दी  गई  ऐसा  समझा  जाता

 हूं  कि  रक्षा  मंत्रालय  इस  मामले  में  प्रावव्यक  कार्यवाही  करेगा  |

 गाड़ी  का  पटरी  से  उतरना

 ba  ond
 १०६२.  श्री  रघुनाथ  fag:  कया  tea  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह
 सच

 है  कि  २०  १९५६  की  रात
 को

 मध्य  रेलवे
 की

 छोटी  लाइन  के

 ग्वालियर-शिवपुरी सैक्शन  पर  ग्वालियर  से  १४५  मील  की  दूरी  पर  एक  मालगाड़ी  के  पांच  डिब्बे

 पटरी  पर  से  उत्तर  गये  थे  जिसके  फलस्वरूप  एक  व्यक्ति  की  मृत्य  हो  कौर

 यदि  हां  तो  इस  दुर्घटना  का  कारण  क्या  था
 ?

 रेलवे  परिवहन  उपमंत्री  अलगे शन )  :  ३०-७-५६ को  दिन
 में  लगभग

 ३  बजकर  १५  मिनट पर  जब  मू ०  ८२८  झप  मालगाड़ी  मध्य  tad  के  शिवपुरी-ग्वालियर  छोटी

 लाइन  सैक्शन  पर  नौशाद  कौर  पूनिया  स्टेशनो ंके  बीच  जा  रही  ती
 उसके  इंजन  से

 दूसरे  से  लेकर  छठे  तक  पांच  डिब्बे  १८1७  श्र
 esis

 मील
 के  बीच

 उलट  चि गय शौर  इंजन से
 सातवें  डिब्बे  के  दो  जोड़ी  पहिए  पटरी  से  उतर  गये ।  इस  दुर्घटना  से  एक  चाबी  वालें

 जो  उलटे  हुए  डिब्बों  से
 एक  में  सफर  कर  रहा  गहरी  नोटे  प्राय  ।  वह  चाबी  वाला  बाद

 में  मर  गया ।

 दुर्घटना  के  कारण  की  जांच  को  जा  रही  ह  ॥

 वनरोपण

 2o&R  श्री  भीखा  भाई  :  कया  खाद्य  शर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय योजना  में  सरकार  की  वनरोपण नीति  का  कोई

 प्रचार  नहीं  किया  गया  श्र

 क्या  सरकार ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  उद्देश्य  के  लिये  कोई  रकम  अलग

 रखी



 र५१०  लिखित  उत्तर

 लाद  ait  कृषि  मंत्रो  म् ०  प्र०  :  केन्द्रीय  सरकार  ar  ates  वन

 महोत्सव  के  संबंध  में  कौर  वन  गवेषणा  संस्था  के  कार्यों  के  परिणामों  को  प्रकाशित  कर  के  प्रचार  किया
 गया था  |

 वन  विद्या  प्रचार  के  लिये  योजना  में  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  गया  है  किन्तु  उसके
 aaa  बनाये  जाने  वाले  वन  विद्या-ग्रहयोग  का  यह  भी  एक  कृत्य  होगा  ।

 सीन-क्षेत्र

 1१०६४.  श्री वें  प०  नायर :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 (=)  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  के  मीन  क्षेत्रों  में  प्रयोग  के  लिये  जाल  बनाने  उसकी

 मरम्मत  के  लिये  कितने  सुत  की  खपत  होती

 यह  सूत  किस  मूल्य  पर  प्रकार  के  सूतों  के  विभिन्न  मूल्यों  wept को
 दिया  जाता

 क्या  को  ya  बेचने  की  कोई  विशेष  एजेन्सियों  हें  ;  कौर

 क्या  सरकार  ने  इस  कार्य  के  लिये  कोई  alas  सहायता  दी  है  ?

 खाद्य  site
 कृषि

 मंत्री  श्र०  प्र०  :  जानकारी
 तुरन्त  उपलब्ध  नहीं

 सूत  खुले  बाजार  में  मिल  सकता  है  इसलिये  मीन-क्षेत्र  विभाग  द्वारा  नहीं  दिया  जाता

 तथापि  जाल  बनाने  के  लिये  नाईलोन  सूत  ११  रुपये  चार  से  लेकर  १२  रुपये  प्रति  पौंड

 की  दर  से  दिया  जाता

 नाईलोन सूत  राज्य  के  मीन-क्षेत्र  विभाग  द्वारा  दिया  जाता  है  |

 नाईलोन सुत  के  लिये  ३३  १/३  प्रतिशत  प्राथमिक  सहायता  दी  जाती  है
 ।

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  मखछपों च्  की  सहकारी  संस्थायें

 Poky.  श्री  वें०  पृ०  नायर :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रावणकोर-कोचीन
 राज्य  में  cent  की  सहकारी  संस्थायें  कितनी  हैं  ;

 उनकी  ser  पूंजी  कितनी  है  ;

 PEXY—UE  में  ऐसी  dermal  at  कुल  कितना  ऋण  ae  अनुदान  दिया  गया  ;

 घ
 क्या  सरकार  का  मिसरों  के  लिये  पारस्परिक  सहायता  दल  सहकारी  संस्थाएं

 बनाने  के  लिये  कोई  प्रस्ताव  हैं  ;  भ्र ौर

 यदि  तो  उसका  क्या  ब्योरा  है
 ?

 fara  ate  कृषि  मंत्री  |." है ५  प्र०  जे  rj

 ¥G,Roo  रुपये  ।

 ऋण  B¥,Roo  रुपये

 शून्य  ।

 जी
 a

 नई  wae  संस्थायें  बनाई  जा  रही  हैं  श्र  विभिन्न  स्थानों  पर  जहां  मछुआरों  के  पास

 सामान  नहीं  है  वहां  आवश्यक  सामान  दिया  जा  रहा  है  |  रोज  पकड़ी  गई  मछलियों
 का

 एक  भ्रंश  ऋण

 की  वसूली  के  लिये  ले  लिया  जाता  है  ।  इस  आमदनी  का  बंटवारा  इस  प्रकार
 किया

 जाता

 (१)  मछली  के  प्रति  पौंड  मूल्य  पर  आधारित  झ्रथवा

 (२)  नाव  की  झ्रामदनी  का  बराबर  बराबर  हिस्सा
 |

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ३०  १९५६  लिखित  उत्तर  श्भ१ह

 श्रावजकोर-को जोन  राज्य  में  सात

 1१०९६.  श्री  |. ह  ह ०  नायर  :  कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सरकार  त्रावणकोर-कोचीन  के  समुद्री
 पैरों

 मछली  पकड़न  के  प्रति
 सामान

 क

 लिये  ee  मवा  कोई  सहायत
 यदि  हां  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 ate कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :

 दिये  गये

 अधिक  अन्न  उप जाओं  योजनाओं  के  अधीन  राज्य  को  निम्न  लिखित  ऋण
 प्रौढ़

 अनुदान

 गये  हैं

 रुपये

 PEYV—UY  ग
 न

 ए

 के  काट

 लिए

 ee  mee लिमिटेड को  दिया  गया  ऋण  V.00,000

 PERY—-UG  मछली  पकड़ने  के  सामा  का  सम् भरण  अनुदान  BRHo

 ऋण  319,400

 PEXK—-KG  मछली  फड़ नेकी छोटी की  छोटी  का  यंत्रीकरण  22,080

 ऋण  €  3,000

 मती  Test  के  जहरों  का  ARTE  HARTA  2Y,000

 £0,000

 भारत  भ्र मे रिकी  प्रविधिक  सहयोग  मिशन  परियोजना  के
 PENS

 में  राज्य  सरकार
 को  कुल  ५७,०००रुपये  का  सामान  जिस  में

 पांच
 डिजेल  ८०,०००  मछली  पकड़ने  के

 २३७४५  पौंड  नाईलोन  wea  सामान  गया  था  नाईलोन  कौर  सूत  के  नये  जाल

 श्रिया  सीन  इरादी  बड़े  जालों  के  द्वारा  काम  शुरू  किया  गया  है  राज्य  सरकार
 जो

 ऐसे  जालों  के  प्रयोग  में  मछुआरों  को  प्रशिक्षण  देती  उनके  सामने  प्रदान  करके  दिखाया  गया  है  |

 यंत्री कृत  नावें  किनारों  से  चलने  के  लिये  बनाई  गई  हैं  और  राज्य  सरकार  द्वारा  पस  श्रिम्य  ट्राली

 आदि  बड़ी  नावें  प्रदर्शित  की  जा  रही  हें  ।

 न्नावनकोर-कोचीन  में  भारत  नावें  मत्स्य  सामुदायिक  विकास  परियोजना  के  जून  १९५६

 तक  वहां  श्रच्छी  किस्म  की  १४  नावें  बनाई  गई  हैं
 ।  मई  १९५६  के  अन्त  तक  €  नावें  मछुझों  को  दी

 गई  थी ं।

 नावें से  तीन  ३०  डोरी  बारह  २२  की  नावें  तीन  YR —EY  ८५

 की  गई  हैं
 ।

 नाव  बनाने  का  कारखाना  यान्त्रिक  य  बना  लिये  गये  हें  और  स्थानीय  इमारती
 लकड़ी  से  नौका  निर्माण  प्रारम्भ  हो  गया  मार्चे  Puke TH Yo तक  ४०  प्रशिक्षणार्थियों ने  प्रशिक्षण

 समाप्त कर  लिया  इंजिन  जाल  बनाने  इरादी  में  ey  प्रशिक्षणार्थी  प्रशिक्षण पा  रहे  हैं

 पौर  पन्द्रह  और  ्रशिक्षणाथियों  ने  प्रशिक्षण  किया न्
 | * मूल  अंग्रेजी  में  ।



 PRR  लिखित  उत्तर  ३०  १९४५६

 त्रावणकोर-कोचीनं राज्य  में  मछली  पकड़ने  की  च्

 1१०६७.  श्री  दें
 प०  सायर

 :  क्या  खाद्य  शौर  कृषि  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  मछली  पकड़ने  की  कितनी  नाव  हैं  ;

 कितनी  नावों  में  इंजिन  लगे  हुए  हैं  ;

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  कितने  ट्रालर  परसीनर  नावें  काम  में  लाई  जा

 रही  हैं
 र

 मछली  पकड़ने  की  नावों
 में

 इंजन  लगाने  के  लिये  क्या  कोई  वित्तीय  सहायता  दी

 गई

 खाद्य  और  कृषि  मंत्री  झ०  प्र०  समुद्र  में  मन  छली  पकड़ने वाली  ७,६००
 नाव

 eI

 ।

 इंजन  तथा  इंजन  लगी  हुई  नावें  राज्य  सरकार  द्वारा  ५०  प्रतिशत मूल्य  पर  दी  जाती

 है  जो  कि  चार  वर्षों  में  किस्तों  में  वसूल  किया  जाता  है  ।

 न्रावणको  र-कोचीन  राज्य  में  सीन  क्षेत्र

 1१०६८.  श्री  वें०  प०  नायर  :  क्या  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 )  क्या  त्रावणकोर-कोचीन के  मीन  क्षेत्र  विभाग  ने  भिन्न  विषयों  का  कोई  विशेष  अध्ययन
 ह

 (१)  वेज  बैंक  को  वाणिज्यिक  रूप  से  काम  में  लाना

 (२)  बाढ़  कराने  पर  जल  मग्न  न  होने  वाले  क्षेत्रों  में  कृत्रिम  मत्स्य-पालन  प्रारम्भ  करना  ;

 (३)  मौसमी  मछलियों का  परिक्षण

 (४)  मत्स्य-पालन  से  संबंधित  सहायक  उद्योगों  का  विकास  ;

 यदि  तो  प्रत्येक  अ्रध्ययन  का  विस्तार  क्या  है
 ?

 fara  र  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :  (१)  जी  नहीं
 ।

 किन्तु  वेज  बेक
 के

 कुछ  हिस्सों  में  विद्युत  चालित  जहाजों  द्वारा  प्रयोगात्मक  मत्स्य  पालन  गया  है  ;

 (२)  जी  at  बाढ़  के  दौरान  जल  मग्न  न  होने  वाले  क्षेत्रों  में  मत्स्य  पालन  का  अ्रध्ययन

 किया  गया  है  भ्र ौर  उसे  बड़े  पैमाने  पर  प्रारम्भ  किया  गया  है  ।

 (3)  जी  मौसमी  मछलियों  के  परिरक्षण  के  set  का  विशेष  अध्ययन  गया  है  ।

 परिरक्षण  श्राम  तौर  पर  सुखा  कर  प्रौढ़  बर्फ  में  रख  कर  किया  जाता  है  |

 (४)  at  जाल  शाक॑  लिवर  घायल  कौर  सारडीन  तेल  निकालने  जैसे  सहायक

 उद्योगों  का  अध्ययन  किया  गया  हे  उन्हें  प्रारम्भ  किया  गया  हैं  ।

 १.  वेज  बेक  को  काम  में  लाना

 प्रयोगात्मक यौगिक  रूप  से  डोरी  मछली  पकड़ने  का काय वेज  बैंक  के  उत्तर-पश्चिम

 छोर  पर  सरकार  के  जहाज  भर  वेस्ट  कोस्ट  फिशरी
 लिमिटेड  के

 जहाजों ने  किया
 है  ।

 ब्रिटिश  शर  जापानी  कप्तानों  की  हिदायतों  के  अनुसार  उक्त  कंपनी
 के  जहाजों  ने  जाल  द्वारा

 मछली  पकड़ने  का  कार्य  भी  वाणिज्यिक  पैमाने
 पर  किया

 re

 अंग्रेजी  में
 ।
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 २.  कृत्रिम  मत्स्यपालन

 ,  तिरुवेल्ला  जैसे  जिलों  में  तथा  अन्य  उपयुक्त  स्थानों  पर

 मिरर  कार्य  ate  टिलामिया  किस्सों  की  विदेशी  मछलियों  का  स्टाक
 एक

 बड़े  पैमाने  पर
 इकट्ठा

 किया  जा  रहा  है  ।  मछलियों  का  वितरण  राज्य  के  मत्स्य  पालन  विभाग  कौर  सामुदायिक  परियोजना
 और  विकास  खंड  द्वारा  सीटें  तौर  पर  किया  जाता  है  ।  प्रति  वर्ष  हजारों  फिगर लिंग मछलियों
 का  रायात  किया  जाता  है  मत्स्य  पालन  करने  वाले  गैरसरकारी  व्यक्तियों  कौर  स्थानीय  निकायों
 को  निःशुल्क  वितरित  की  जाती  है  ।

 ३.  मौसमी  मछलियों का  परिरक्षण

 के  रखने  के  लिये  उचित  साधन  न  होने  के  कारण  मौसमी  मछलियों  को  सुखाया  जाता
 हैे  ।  मछलियों  को  नमक  लगाने  उन्हें  सुखाने  के  कुछ  तरीकों  का  अध्ययन किया  जा  रहा  है

 सुखाकर  परिरक्षण  करने  के
 TH

 में  रख  कर  उनका  परिरक्षण  किया  जा  सकता  है
 ।

 त्रिवेन्द्रम में  राज्य  सरकार के  la  संग्रहागार  को  प्लान  मछली  का  परिरक्षण करने  के  लिये  काम

 में  लाया  जा  रहा  है  जो  कि  एक  मौसमी  मछली  है  ।  मछलियों  की  अरन्य  किस्मों  को  भी  बजे  में  रखा  जा

 रहा  सरकारी  थीतसंग्रहागार के  गैरसरकारी  व्यक्तियों  के  शीतसंग्रहागारों को  भी

 मछलियों  का  परिरक्षण  करने  के  लिये  काम  में  लाया  जा  रहा  ह  शीतसंग्रहागार  स्थापित  करन  के

 संबंध  में  कर्ब  सरकार  विचार  कर  रही  ह

 ४.  सहायक  उद्योग

 किनारे  पर  जहां  कहीं  दाक  श्र  सारडीन  मछली  उपलब्ध  हैं  वहां  दाक  लिवर  तेल  सारडीन

 तेल  तयार  किया  जाता  है  ।  मछली  पकड़ने  का  मौसम  न  तो  जाल  बनाये  जाते  जाल  बनाने

 के  उद्योग  को  एक  सहकारी  ATA  पर  एक  सहायक  उद्योग  बनाने  का  प्रयत्न  किया  जा  रहा  है  ।  प्रान

 मछली  के  बाह्य  भावना  से  निर्यात  के  लिये  मछली  का  चूरा  बनाया  जा  रहा  इनके
 मछली  से  संबंधित  कौर  कोई  सहायक  उद्योग  शुरू  करना  संभव  नहीं  है  क्योंकि  कच्चा  माल  पर्याप्त

 मात्रा  में  उपलब्ध  नहीं  है  ।  जितनी  मछली  पकड़ी  जाती  हैं  प्रायः  सब  की  सभी  खाने  के  काम  में  लाई

 जाती

 त्रिवेन्द्रम  मेडिकल  कालिज  )

 Feove.  श्री  व०  प्०  नायर :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  बेहोश  करने
 की

 आधुनिक  दवाओं  का  प्रयोग  त्रिवेन्द्रम  मेडिकल
 कालिज  अस्पताल में  बहुत  कम

 क्लोरोफार्म  कौर  स्पाइनल  इन्जेक्शन  के  भझ्रतिरिक्त  सोडियम  पेन्टेथॉल  भ्र  बेहोश

 करने  की  प्राय  दवातों  के  प्रयोग  से  प्रति  मास  कितने  बड़े  परेशन  किये  जाते  शर

 क्या  यह  भी  सच  है  कि  राज्य  के  अन्य  बड़े  अस्पतालों  में  शल्य  चिकित्सा  के  लिये  बेहोश

 करनें  की  दवातों  की  सुविधाएं  भ्र पर्याप्त  ही  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमत  नहीं  ।

 आंकड़े उपलब्ध  नहीं

 खला  ey  ee

 ae  के

 हेले  शहद  को  रवा

 पर्याप्त

 इसलिये  हूँ  कि  योग्यता  प्राप्त  कर्मचारी  नहीं  मिलते

 tara  अंग्रेजी  में  ।



 १५१४  ललित  उत्तर  ३०  LEX

 मेडिकल  कालेज  के  छात्र

 1११००.  श्री
 ब्र ०  To  नायर

 :
 क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  त्रिवेन्द्रम

 कालेज  में  इस  समय  अन्तिम  वर्ष  में  कितने  छात्र  हें  कौर  पाठ्यक्रम  के  प्रथम  वर्ष  में  दाखिल

 किये  गये  छात्रों  की  संख्या  की  तुलना  में  उनकी  संख्या  कितने  प्रतिशत  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :  aid वर्ष  में  ४७  छात्र  प्रतिशतता

 ७८'३

 त्रिवेन्द्रम  मेडिकल  कालेज  में  चिकित्सा  के  स्नातकोत्तार  पाठयक्रम

 1११०१.  श्री  वें०  To  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  त्रिवेन्द्रम  के  मेडिकल  कालिज  में  चिकित्सा  wear  शल्य  चिकित्सा  के  कोई
 |  पाठ्यक्रम

 यदि  तो  क्या  निकट  भविष्य  में  उक्त  विषयों  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  प्रारम्भ

 करने  के  लिये  सरकार  के  पास  कोई  प्रस्ताव  या  योजना  है  ?

 स्वास्थ्य

 मंत्री  अ्रमत धज  कौर )  नहीं  ।

 चिकित्सा  तर  शल्य  चिकित्सा  के  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  के

 sania  क्रमशः  १९५७  शौर  Rey  में  प्रारम्भ  करने  की  प्रस्थापना  है  ।

 ba
 नस

 1११०२  श्री  त्र०  प०  नायर  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  इस  समय  नर्सों  में  मलयाली  सब  से  अधिक  हैं

 क्या  नर्सों  के  लिये  केरल  में  कोई  कालिज  है  ale  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;

 क्या  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  एक  नर्सिंग  कालिज  खोलने  की  सरकार  की  कोई

 योजना  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  मत  ठीक  ठीक
 ates  उपलब्ध नहीं  हैं  ।

 नहीं  ।  ऐसा  ख्याल  है  कि  नर्सिंग  का  एक  कालिज  खोलने  के  लिये  इस  समय  पर्याप्त

 सुविधाएं  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 (7)  नही ं।

 वैद्ययालाध्ों  को  सहायता

 ११०३.  श्री  प०  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  सहायक  श्रनुदान  प्राप्त  वैद्य शालाएं  कितनी

 वैद्यों  के  लिये  प्रति  वर्ष  sever  प्रति  मास  ग्राम  तौर  पर  कितना  भ्रनुदान  दिया  जाता  है  ;

 कया  अनुदानों  की  राशि  बढ़ाने  के  लिये  कोई  प्रस्थापना  है  यदि  तो  इसके
 क्या

 कारण

 यूनानी  कौर  चिन्थारमनी  जैसी  चिकित्सा  की  देशी  पद्धतियों  की  तुलना  में

 एलोपैथिक  द्वारा  राज्य  में  जितने  लोगों  की  चिकित्सा  की  जाती  हैं  उनकी  प्रतिशतता

 कितनी है  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।



 २०  १९५६  लिखित  उत्तर  (५१५

 स्वास्थ्य  मंत्रो  मत  दो  से  wet  वेधशालाएं |

 दरें  बीस  रुपये  से  तीस  रुपये  प्रति  मास  तक  हें  ।

 जी  हा

 anette  चिकित्सा  प्रणाली  ७६  झ्रायुवेद  कौर  भ्रमण  सभी  पद्धतियां  चौबीस

 श्राविका-कोचीन  राज्य  में  दंत  चिकित्सक

 1११०४.  श्री  दें  क्०  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 )  चिकित्सा  पंजीयन  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  पंजीबद्ध  व्यवसायी  के  रूप  में  कितने

 दन्त  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  काम  कर  रहे  हैं

 सरकारी  सेवा  में  कितने  दन्त  वैद्य  नियुक्त  हैं  ;  कौर

 wea  राज्यों  की  तुलना  में  इस  राज्य  में  प्रतीक  दन्त  se  इस  बात  को  देखते  हुए

 क्या  सरकार  का  राज्य  में  दन्त  चिकित्सा  का  एक  कालिज  खोलने  का  विचार  हैं

 स्वास्थ्य  मंत्री  मत  sr

 १४,  जिनमें  से  दो  को  वेतन  दिया  जाता  हे  बारह  अवैतनिक  हैं
 ।

 त्रिवेन्द्रम  में  दन्त  चिकित्सा  का  एक  कालिज  खोलने  का  एक  प्रस्ताव राज्य  सरकार  के

 विचाराधीन है  ।

 चिकित्सकों  की  उपलब्धियां  र-कोचीन  )

 1११०५.  श्री  वें०  प०  नायर :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  न्नावनकोर-कोचीन  की  सरकारी  सेवा  में  सदन  प्राप्त  चिकित्सकों

 अर  फ्रेडरिक  स्नातकों को  पश्चिम  बंगाल  श्र  न्य  राज्यों  के  सनद  प्राप्त  चिकित्सकों

 स्नातकों  की  तुलना  में  बहुत  कम  वेतन  मिलता  है  ;

 क्या  उनका  वेतन  बढ़ाकर  उसे  प्राय  राज्यों  के  स्तर  पर  लाने  के  लिये  सरकार  के  पास
 कोई  प्रस्ताव  ह  ;

 यदि  तो  कब

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हें
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अहमद  :  न्नावनकोर-कोचीन  में  मेडिकल

 स्नातकों  सनद  प्राप्त  चिकित्सकों  को  Yo oc  रुपये  के  समान  वेतन  क्रम  के  फण  वेतन

 दिया  जाता  स्नातकों  का  वेतन  २००  रुपये  प्रति  सास  से  कौर  सनद  प्राप्त  चिकित्सकों  का  वेतन
 १४५०  रुपये  से  दुरू  होता  है  ।

 दिल्ली  प्रौढ़  पश्चिम  बंगाल  में  निम्न  वेतन  क्रम  हैं
 :

 दिल्ली

 (१)  असिस्टेंट प्रथम  श्रेणी  २६०-६११५-४४०-२०-१५००  रुपय  |

 (२)  असिस्टेंट  द्वितीय  श्रेणी  :  १२०-८-१६०-१०-२००-दक्षतारोध-१०-३००

 रुपय

 सनद  प्राप्त  चिकित्सकों  को  शुरू में  १२०  रुपये  प्रति  मास  कौर  स्नातकों को  १६०  रुपये

 श्रीमान  मिलता  है  ।

 मल  अंग्रेजी में  ।
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 परिचय  बंगाल

 (१)  असिस्टेंट  सजन  :  Roo—o—¥Ro—YY—-KYo  रुपये  |

 (२)  सब-प्रसिस्टेंट  सर्जन  oo-Y—Eo—2o—VYo  रुपये

 )
 }  से  त्रावणकोर-कोचीन में  चिकित्सा  के  स्नातकों  कौर  सनद  प्राप्त  चिकित्सकों

 के  वेतन  क्रम  में  पुनरीक्षण  का  vet  राज्य  सरकार  के  विचाराधीन  है  कौर  इस  संबंध
 में  ठी |  च्च्  a  निर्णय

 किये  जाने  की  संभावना है

 नसों का  वेतन

 1११०६.  श्री  वें०  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगी  कि

 .  राज्य की  अधीनस्थ  चिकित्सा  सेवा में  काम  करने  वाली  यात्रियों

 टेक्निशियनों  wear  कर्मचारियों  के  वेतन  भत्ते  मद्रास  प्रौढ़  दिल्ली के
 ऐसे

 कर्मचारियों  के  वेतन  कौर  भत्ते  की  तुलना  में  किस  प्रकार  बेठते  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  श्रीमंत  :  विभिन्न  राज्यों  जिनमें  ्रावनकोर-कोचीन

 सम्मिलित  निसिंग  कर्मचारियों  के  वेतन  कौर  भत्ते  संबंधी  जानकारी  नर्सिंग  समिति  के  प्रतिवेदन

 में  दी  गई  है  जिसे  भारत  सरकार  नें  नर्सिंग  व्यवसाय  की  सेवा  की  उपलब्धियों शादी  का

 शिक्षण  करने  के  लिये  नियुक्त  किया  था  ।  प्रतिवेदन  की  प्रतियां  संसद्  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हैं
 ।

 '

 दिल्ली  त्रावणकोर-कोचीन  के  राज्यों  में  कम्पाउंडरों  प्रौढ़  प्रयोगशाला
 ी  जी  फि

 उत  ast

 यत  क्रमों  संबंधी  जानकारी  सभा-पटल  पर  रखी  जाती

 परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध अनुबन्ध  संख्या  द  |

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य
 में  दांतों  का  रोग

 1११०७.  श्री वें Go  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगी कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  के  छात्रों  में  दांतों  का  रोग  बढ़ता
 जा

 न्हीं  ह

 le  क्या  इसकी  विस्तृत  जांच  की  जाने  वाली  है  ;

 क्या  राज्य  में  छात्रों  की  डाक्टरी  परीक्षा  में  दांतों  की  जांच
 भी

 की  जाती  है  ;
 कौर

 यदि  तो  क्यो ं?

 मंत्री  कौर  इस  संबंध  में  कोई  विस्तृत  जांच  नहीं

 की  गई  है

 जी  |

 )  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 न्नावणको  र-कोचीन  में  पदार्थों

 1११०८.  श्री  वें०
 प०  नायर

 :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि
 :

 त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  के  अस्पतालों  में  कितने  प्रतिशत  बच्चे  पैदा  होते  हैं  ;

 कितनी  प्रतिशत  गर्भवती  स्त्रियों  की  राज्य  में  आधुनिक  ढंग  से  चिकित्सा
 सहायता

 की  जाती है

 क्या  इस  प्रकार
 की

 डाक्टरी  चिकित्सा  सहायता  को  कौर
 प्रिक

 बढ़ाने  का  कोई
 विचार

 है  aK
 ~

 यदि  तो  द्वितीय  पंचवर्षीय
 योजना में  लक्ष्य  प्रतिशत रखा  गया  है  ?

 मूल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  तथा  जानकारी  उपलब्ध

 नहीं है  ।

 तथा  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  २५०  safe  तथा  शिशु  स्वास्थ्य  केन्द्र  जिनमें

 बच्चे  पैदा  होने  के  अविलम्बनीय  मामलों  के  लिये  दो  बिस्तर  रहेंगे  ae  १८  प्रसृति गृह  खोलने  का

 विचार  है  जिनमें  से  प्रत्येक  में  छः  बिस्तर  होंगे  ।  प्रसूति  तथा  शिशु  स्वास्थ्य कार्य  ५६  प्रारम्भिक

 स्वास्थ्य  केन्द्रों  के  द्वारा  भी  किया  जायेगा  जिनकी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  स्थापना  करने

 का  विचार है

 न्नावणको  र-कोचीन  में  महिला  डाक्टर

 1११०६.  श्री  वें०  ग्०  नायर :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  ST  करेंगी  कि  न्नावतकोर

 कोचीन  राज्य  में  इस  समय  सरकारी  सेवा  में  कितनी  महिला  डाक्टर  हैं  ?

 त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  सरकारी  नौकरी स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :

 में  १३८  महिला  डाक्टर

 न्नावनको  र-कोचीन  राज्य  में  पौष्टिक  भोजन  की  कमो  के  कारण-विकार

 T2220.  श्री  दें  पृ०  नायर  :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 क्या  न्नावनकोर-कोचीन राज्य  के  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  बच्चों  में  पौष्टिक  भोजन  की
 कमी के  कारण  विकारों  के  बारे  में  कोई  जांच  पड़ताल  की  गई  है  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  तटीय  क्षेत्रों  में  स्कूलों  में  पढ़ने  वाले  बच्चों  में  पौष्टिक  भोजन  की

 कमी  के  कारण  विकार  अधिक  होते

 कया  यह
 भी

 सच  हैं  कि  अन्य  राज्यों  की  तुलना  में  त्रावणकोर-कोचीन  के  स्कूलों में  पढ़ने
 वाले  बच्चों  में  agate  पोषण  की  कमी  के  लक्षण  अधिक  साफ  दिखाई देते  कौर

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :  से  न्ञावनकोर-कोचीन  राज्य  के

 स्कूलों
 में

 पढ़ने  वाले  बच्चों  में  सुभाष  पोषण  संबंधी  विकारों
 के

 बारे  में  कोई  जांच  नहीं
 की  गई  हूं

 त्रावणकोर  र-कोचीन  राज्य  में  बच्चों  का  पर्याप्त  पोषण

 1११११.  श्री  | ह  प०  नायर :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  कोई  ऐसा  प्रबन्ध  है  जिसके  द्वारा  स्कूलों  में  पढ़ने
 वाले  उन  बच्चों  जिनमें  पर्याप्त  पोषण के  लक्षण  साफ  दिखाई  देते  कुछ  स्वास्थ्यप्रद

 भोजन  waar  कम  से  कम  डाक्टरी  सम्मति  ही  सिल  सके  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  :  तथा  राज्य
 ने  QEYY—NE A में

 स्कूलों  में  भोजन  की  व्यवस्था  संबंधी  कार्यक्रम बनाया  था  जिसके  अधीन  २७२  को  संयुक्त  राष्ट्र

 अन्तर्राष्ट्रीय  बाल  आपात  निधि  से  दूध  का  पाउडर  तथा  अन्य  अनुपूरक  भोजन  दिया  जा  रहा

 इस  वर्ष  इस  कार्यक्रम  में  १००  स्कूल  भर  सिला  लिये  गये  हैं  ।  प्रतिदिन  लगभग  १००  बच्चों

 भोजन  दिया  जाता  है  ।
 राज्य  के  सभी  स्कूलों  के  लिये  स्कूलों  का  एक  स्वास्थ्य  कार्यक्रम

 भी  राज्य

 सरकार  के  विचाराधीन

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 २३०  १९५६
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 त्रियेग्दस  सैनिक  ender

 TRV.  श  व०  प०  नायर  :  क्या
 स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगी  कि

 क्या  त्रिवेन्द्रम  मेडिकल  कालिज  में  राज्य  के ७.  स्वेसाधारण को  होने  वाली  बीमारी  में

 गवेषणा  करने  की  कुछ  सुविधायें  हैं
 ;

 यदि  हां  तो  वे  सुविधायें क्या

 स्वास्थ्य  मंत्री
 श्रमृत

 :  जी

 sa  निम्न  विषयों  पर  गवेषणा  की  जा  रही  है  :--

 (१)  में  अपर्याप्त  पोषणਂ

 (२)  बुखारों  में  दिल  पर  प्रभावਂ  ।

 गलगण्ड  तथा  मधुमेह  पर  भी  गवेषणा  प्रारम्भ  की  जा  रही  है  ।

 न्नावनकोर  कोचीन  राज्य  में जल  संभरण

 1१११३.  श्री  न्०  qo  नायर :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी

 क्या  त्रावणकोर-कोचीन राज्य  के  तटीय  गांवों  में  ताजे  जल  के  प्रभाव  में  खारा  पानी

 के  प्रभाव  के  बारे  में  कोई  जांच  की  गई  है  ;  रोक

 यदि  तो  ऐसी  जांच  के  क्या  परिणाम  निकले  ?

 स्वास्थ  मंत्री  (  राजकुमारी  अमृत  :  नहीं  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 क्षय-रोग

 1१११४.  श्री
 | ह

 पृ०  नायर  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  राज्य  में  क्षय  का  प्रकोप  सब  से  अधिक  है  श्र

 ag  भी  वृद्धि पर  है  ;

 ऐसे  क्षय  रोगियों  की  संख्या  कितनी  है  जिनको  जब  अस्पताल  में  भरती  किये  गये  रोगियों
 की  हैसियत  से  उपचार  कराने  का  लाभ  मिल  सकता  है  ;  कौर

 इस  समय  चल  फिर  सकने  वाले  क्षय  रोगियों  की  संख्या  कितनी  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  अख़्तर  :  त्रावणकोर-कोचीन  तथा  अन्य  राज्यों

 में  क्षय  के  प्रकोप  के  विश्वसनीय  झांकने  उपलब्ध  नहीं हैं  ।  स्थिति  की  तुलना  करना  सम्भव

 नहीं
 Yeo)

 लगभग  R¥,Coo | |

 ~
 उत्तर  तथा  पश्चिम रेलवे  में  रेलगाडियां

 1१११५.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  tae  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  निम्न  मार्गों  पर  कोई  भी  डाकगाड़ी  या  एक्सप्रैस  गाड़ी  नहीं  है

 (१)  उत्तर  रेलवे  छोटी  लाइन  क्षेत्र  के  रेवाड़ी  भटिण्डा  माग  पर  ;

 (2)  पश्चिम  रेलवे  की  छोटी  लाइन  क्षेत्र  के  रेवाड़ी-फुलेरा  कांड

 मूल  अंग्रेजी में  ।
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 यदि  तो  क्या  सरकार  इन  लाइनों  पर  ऐसी  गाड़ियां  चलाना  आरम्भ करने  का

 विचार  करती हे  ;

 यदि  तो  कब  से
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  (१)
 तथा

 (२).

 नहीं  ।  दिल्ली-भटिण्डा क्षेत्र पर रेवाड़ी होकर एक एक्सप्रेस क्षेत्र  पर  रेवाड़ी  होकर  एक  एक्सप्रेस  भ्रमणा  डाकगाड़ी  की

 आवश्यकता  महसूस
 की

 गई  है  किन्तु  फिलहाल  डिब्बों  ate  इंजनों
 की

 कमी  तथा  दिल्ली-भटिण्डा
 क्षेत्र  पर  अपर्याप्त  लाइन  क्षमता  के  कारण  ऐसी  गाड़ी  चलाना  सम्भव  नहीं  हैं  ।  रेवाड़ी-फुलेरा
 पर  एक्सप्रैस  अथवा  डाकगाड़ी  चलाना  यात्रियों  की  संख्या  की  दृष्टि  से  भी  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता

 मलानकब्ाथकाय में  क्षय  रोगियों के  लिये  बिस्तर

 1१११६.  श्री  मैथ्यू  :  कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी  कि

 त्रावणकोर-कोचीन राज्य  के  मुलानकुन्नाधकाव  में  क्षय  रोग  चिकित्सालय में  क्षय

 रोगियों के  कितने  विस्तर  हें

 ख
 अस्पताल

 में
 भरती  होने  वाले  रोगियों

 की
 हैसियत  से  प्रवेश  पाने  के  लिये  औसतन  कितने

 बीमार  उम्मीदवारों  की  सूची  में  रहते  हे ं;

 (77)  प्रवेश  पाने  से  पूर्व  किसी  बीमार
 को

 औसतन  कितने  समय  तक  उम्मीदवारों  की  सूची
 में  रहना  पड़ता

 क्या  चिकित्सालय  में  बिस्तरों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का  कोई  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  मसल  ret

 2,90 |

 जी  ६४  बिस्तर  श्र  बढ़ाये  जा  रहे  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  बिस्तरों

 की  बढ़ाकर  ३००  करने  विचार है  |

 न्नावणको  र-कोचीन  राज्य  में  सिचाई  के  तालाब

 1१११७.  श्री  प०  नायर  क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 त्रावणकोर-कोचीन राज्य  में  इस  समय  सिचाई  के  कितने  तालाब  हैं  ;  झ्र ौर

 एसे  कितने  तालाबों  का प्रयोग न्य  कामों  में  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्र  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  ६८२४  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं  ह

 मछली  पकड़ना

 19११८.  श्री  To  प०  नायर :  क्या  खाद्य  wie  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 (8)  समुद्र  मात्सिकी  *,  x
 )

 सागर  संगम-मात्सिको
 *  *

 शर  (३)  अंतर्देशीय

 मास़्को *  *  *  में  कुल  कितने  मध्य  लगे  हुये  है ं;

 भारत  में  कुल  कितने
 लोग  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष  रूप  से  समुद्र  शौर  अंतर्देशीय

 arfeaait
 पर  निरभर  करते  हें ?

 अंग्रेजी  में  ।

 के  म  ह  stuarine
 *Marine  Fisheries.

 Bieh Fisner  ries.
 Fisheries.



 १४२०  लिखित  उत्तर  ३०  PaXE

 fara  site  कृषि  मंत्री  qo  प्र०  :  कृषि-उत्पाद  विपणन  तथा  निरीक्षण

 निदेशालयों
 *

 द्वारा
 reds  में  मत्स्य  विपणन  पर  जारी  किये  गये  प्रतिवेदन  के  श्रतुसार वयस्क  मूछों

 की
 संख्या  का  पुरानी  लगभग  ५  पांच  लाख  लगाया  गया  था  ।  न्य  ब्यौरा  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 जानकारी  उपलब्ध  नहीं

 वेज  बेक

 1१११९.  श्री | ह  प०  नायर :  कया  खाद्य  कौर  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  सरकार  के  पास  जो  जानकारी  हे  उससे  यह  प्रकट  होता  है  कि  मलाबार

 में  वैज  बैंक  पर  १००  से  fay  शक्ति  द्वार  चालित  मछली  पकड़ने  की  नौकरी  के  नियमित

 प्रयोग  की  गुंजाइश  है  ;  भ्र ौर

 क्या  सरकार  को  विदित  हैं  कि  श्रीलंका  वाले  वैज  बेक  पर  प्रत्येक  नौका  से
 ७०

 से
 ८०

 टन  तक  मछली  पकड़ते  हैँ
 ?

 tera  कौर  कृषि  मंत्री  झ्र०  प्र०  :
 यह  जाने  बिना  कि  वहां  कितनी  मछली

 पाई  जाती  है  यह  कहना  कटिन  हैं  कि  शक्ति  द्वारा  चालित  मछली  पकड़ने  की  कितनी  नौकायें  वहाँ

 काम  झ्र  सकती  हैं  |

 जहां  तक  भारत  सरकार  को  पता  2EXZ  में  वैज  बेक  पर  काम  करने  वाले  श्रीलंका

 के  मछली  पकड़ने  वाले  जहाजों में
 से  प्रत्येक  एक  बार  में

 लगभग  ४०
 टन  मछली  पकड़ता  था  ।

 वेज  बेक

 1११२०.  श्री  बूँ पृ  नायर
 :

 क्या  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  वैज  बैंक  पर  मीन-क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  कोई धन  राशि  मांगी

 गई  यदि  तो  कितनी  ?

 शौर  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  वैज  बेक

 मीन-क्षेत्रों  के  विकास  के  लिये  कोई  विशिष्ट  रानी  नहीं  मांगी  गई  है  ।

 मछली  पकडने  के  बन्दरगाह

 1११२१.  श्री  वें०
 प०  नायर

 :  क्या  खाद्यश्नौर कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 वादगे  तट  के  वाणिज्यिक  कारबार  के  विकास  के  लिये  मलाबार  घाट  में  मछली  पकड़ने  के  बहुत  से

 बन्दरगाहों  के  विकास  करने  की  योजना  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 tara  कौर  कृषि  मंत्री  त् ०  प्र०  मलाबार  तट  पर  मछली  पकड़ने  के  बन्दरगाहों

 के  विकास  के  लिये  उपयुक्त  स्थान  चुनने  के  लिये  परिमाप  किया
 जा

 रहा  है
 ।

 विभागातिरिवत  डाकघर

 1११२२.  श्री  हम  राज
 :

 कया  संचार  मंत्री
 यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 प्रथम  पंचवर्षीय

 योजना-काल  में  जिला  कांगड़ा  )  में  कितने  कौर  कहां  कहां  विभागातिरिक्त  शाखा

 विभागों  रिक्त  उप-डाकघरों  को  छोड़  कर  अन्य  तार

 सार्वजनिक  टेलीफोन  खोले  गये  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  एक  जिसमें  भ्रपेक्षित  जानकारी

 दी
 सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।

 परिशिष्ट
 Ry

 अनुबन्ध  संख्या
 ४

 १]

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।

 *Directorate  of  Agricultural  Market  ine  ar
 Ail  Qi  id  Inspection.



 ३०  REXK  लिखित  उसर  न

 राजस्थान में  डाक  डिवीजन

 +  ११२३.  श्री  बलवन्त सिह  महता  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 राजस्थान  सकील  के  विभिन्न  डाक  डिवीजनों  का  क्षेत्रफल  क्या  है  ;

 क्या  सरकार  का  विचार  उदयपुर  में  एक  नया  डाक  डिवीजन  खोलने  का  है  ;

 यदि  तो  यह  विनिश्चय कब  होगा

 यदि  नहीं  तो  क्यों ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  डिवीजनों का  क्षेत्रफल  वामदलों

 में

 दक्षिण  राजस्थान  डिवीजन  १८७४३

 मध्य  राजस्थान  डिवीजन  PUVVE

 पश्चिमी  राजस्थान  डिवीजन  ६८९६७

 उत्तरी  राजस्थान  डिवीजन  ३००८२

 पूर्वी  राजस्थान  डिवीजन  १८१७२

 भोपाल  डिवीजन  १४५१२

 मालवा  डिवीजन  RYO

 ग्वालियर  डिवीजन  {ova}

 इन्दौर  डिवीजन  १६१६२

 जी  नहीं

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 विभागीय  स्तरों  के  अनुसार  न्यायसंगत  सिद्ध  नहीं  gar

 डबोक का  हवाई  अड्डा

 ११२४.  श्री  बलवन्त  सिह  महता :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे कि  :

 गई थी  ;

 डबोक  में  एक  हवाई  श्रे  निर्माण  करने  के  लिये  कृषकों  से  कुल  कितनी  भूमि  ली

 उनको  कितना  मुआवजा  दिया  गया

 wa  तक  कितने  कृषकों  को  ष्  दिया  जा  चुका  है  ;

 कितने  कृषकों  को  बिलकुल  मुआवजा नहीं  दिया  गया ;  कौर

 उन  कृषकों
 को

 मुआवजा  देनें  में  देर  होने  के  क्या  कारण  हें  उसका  भुगतान  कब

 तक  कर  दिया  जायेंगी !

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  2 a%  एकड़ ।

 किसानों से  जो  १३४.२३  एकड़  भूमि  ले  ली  गई  थी  उसके  बदलें  में  राजस्थान  सरकार
 ने  दूसरी  देकर  भूमि  का  मुश् नाव जा  पुरा  कर  दिया  है  |  इसके  भ्र ति रिक्त  संपत्ति  खड़ी  फसल
 के

 लिये  उन्हें  ४०४५९  रुपये  की  नगद  भुगतान  भी  की  गई  है  ।

 ५१  को

 एक  भी  ऐसा  कृषक  नहीं  जिसको  ष्के ग्ावज  न  दिया  गया  हो  ।

 (=)  प्रदान  ही  नहीं
 पता

 wast  में  ।



 १५२२  लिखित  उत्तर

 पेप्स में  सेवा  जनिक  टेलिफोन  तथा  डाकघर

 1  PkQVy  श्री  राम  कृष्ण :  क्या  संचार  मंत्री  ११  १९५६  को  पूछे गये  अतारांकित

 संख्या  sos के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  PEYE—KYV  में  पेप्सू  में  नौ  सार्वजनिक  टेलीफोन  ४  तार  घर  खोलने  की

 योजना
 को  afar

 रूप  दिया
 जा

 चुका  है  ;

 यदि  तो  उसका  ब्यौरा  कया  है  ?

 1  संचार  मंत्रालय में  मंत्री  (ait Wet qETsz) राज
 :  कौर  सार्वजनिक  टेलीफोन  :

 खुल  चुका
 है

 ।

 saan
 मदौर

 उकलाना
 प्रस्ताव  स्वीकृत  हो  गये  हैं

 ।

 मनचन्दा

 भवानी  खेड़ा

 अन्य  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 तारघर

 २.  स्वीकृत

 अधिक  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं  ।

 सार्वजनिक  टेलीफोन

 1  ११२६.  श्री  झलन  fag:  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ':

 ३१  PENS  को  विभिन्न  प्रादेशिक  रेलों  में  से  प्रत्येक  पर  कितने  सावंजनिक

 टेलीफोन  थे  ;

 ae @ Gat @:  में  उन  पर  कितना  व्यय  हुमा  प्रौढ़  कितनी  उनसे  आय  हुई
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  एक  विवरण  ,  जिसमें  भ्रपेक्षित

 सूचना  दी  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  &,  अनुबन्ध  संख्या  ४२

 (१)  विभिन्न  प्रादेशिक  रेलों  की  भू-गहिरी  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  रखने  का  व्यय

 बहुत  कम  है भ्र ौर  प्रति  लगभग  १००  Fo  से  ३००  रु०
 तक  होता है

 (२)  रेलवे  सार्वजनिक  टेलीफोनों  से  १,£८,५९५  रु०  की  राय  होती  है  ।

 रेलवे  यात्री  सुविधायें

 1११२७.  श्री  झूलन  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 PEXV—UY  शर  PEYY-UG  के  दो  वर्षों  में  उत्तर-पूर्वी  क चन्द रलव  पर  की  गई

 सुविचारों  की  व्यवस्था  की  देखभाल  कौर  उसे  ठीक  बनाये  रखने  के  लिये  रखे  गये  कमंचारियों  पर

 लगभग  कितना  व्यय

 उन  दो  वर्षों  में  उनसे  पहिले  दो  वर्षों  में  उपरोक्त  सुविधाओं  पर  प्राप्त  हुई  शिकायतों
 की  अपेक्षा  कितनी  शिकायतें

 उसी  विषय पर
 शिकायतों  की  पुस्तक  में  लिखी  गईं  या

 भ्र न्य था  प्राप्त

 मूल  sash a में  ।



 ३०  PENS  लिखित  उत्तर  १५२३

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )

 PEYV—NY  PV, SV, Goo  रु०

 PEYY—VE  १४,  29,900  Fo

 ३९४५  शिकायतें PEXQ—Y¥R

 PEYR—-UY  ३६५  4.0

 PEYY—  ५०२  ब

 Say PEAY—-UG  ब

 श्रम तस रण  तथा  जालघर  स्टीवन

 1११२८.  श्री  दी०  चं०  फार्मा :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रयास  तथा

 जालंधर  रेलवे  मैदानों  पर  किस  दिनांक  को  मंगा फोन  प्रसारण  लगाए

 जायेंगे  ह
 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  उक्त  स्टेशनों  पर  लाउडस्पीकर  तो  पहले

 ही  लग  चुके हं  ।  इसके  अतिरिक्त  विद्यमान  उपकरणों  को  नवीनतम  उपकरणों  से  डस्पीकर तो पहले प्रतिस्थापित करने
 का  तथा  लाउडस्पीकरों  की  संख्या  को  बढ़ाने  का  विचार  है  तथा  इस  काम  को  ey TH IT तक  पुरा
 किये  जाने  की  aren  है  ।

 तूफ़ान  को  चेतावनी

 1११२९.  श्री  कृष्णाचार्य  जोशी :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विमान  संचालन  को  सुरक्षित  बनाने  के  लिये  सन्  geyy F fecal ar में  दिल्ली  तथा  श्रासपास के
 क्षेत्रों में  ग्रांधी  तथा  गरज  ate  तूफानो ंके  संबंध में  कितनी  चेतावनियां  जारी  की  और

 उसी  काल  में  ऋतु  विज्ञान  संबंधी  मुख्य  मुख्य  सेवाएं  क्या  की  गई  हें  ?

 1  संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  :  ह
 १०६

 भारतीय  ऋतु  विज्ञान  संबंधी  विभाग  ने  gays  में  जो  मुख्य  सेवाएं  की  उनमें

 ga
 वर्षों  के  ager  विमान  चालन  तथा  कृषकों  तथा  श्राम  जनता  के  अतिरिक्त  नौवहन  तथा

 लोक  निर्माण  अधिकारों  ,  रेलवे  वर्दी  धारी  तथा  सिंचाई  प्राधिकारों  के  हित  में  ऋतु  संबंधी  gars

 तथा  ब् 1 ना। चेतावनियां  दी  थी

 सफदरजंग  के  मुख्य  ऋतु  विज्ञान  संबंधी  कार्यालय  के  gates  विमान  उदयन  क्लब
 चालकों  तथा  सफदरजंग  हवाई  AS  का  प्रयोग  करने  वाले  अन्य  व्यक्तियोंने  विमान  चालन  संबंधी  पूर्व

 कथन  तथा  चेतावनियां  दी  थीं  तथा  जोधपुर कौर  लखनऊ  के  विज्ञान  संबंधी  कार्यालयों

 को  पूर्व  कथनों  तथा  चेतावनियों  के  जारी  करने  के  निदेश  जारी  किये  थे  ।  उक्त  विभाग  ने  दिल्ली

 सुचना  क्षेत्र  में  निरन्तर  सतकंताਂ  रखी  तथा  में  व्यस्त  विमानों  के  लुभाने  प्रतिकूल

 मौसम  संबंधी  परिवर्तन  के  बारे  में  चेतावनियां  जारी  की  थीं  ।  इसने  दैनिक  प्रादेशिक  ऋतु  संबंधी

 तार  द्वारा  भेजे  जाने  वाले  भारी  वर्षा  संबंधी  चेतावनियां  तथा  कृषकों  संबंधी
 मौसमी

 बुलेटिन  भी  जारी  किए  जिसमें  उत्तर  हिमाचल  जम्मू व

 प  रा  अजर  rom  fret  et

 1

 ee

 प  पी  के
 उप-महाद्वीपीय  प्रसारण

 से  ऋतु  विज्ञान  संबंधी  संक्षिप्त  अवलोकनों  तथा  तूफानों  संबंधी  चेतावनियों  को  जारी  करने
 का

 उत्तरदायिरंन  यथापूर्व  रहा
 ।

 कुछेक  हिमालियन  il Gort
 के

 प्रयोग
 के

 लिये  श्रखिल  भारतीय

 आकाशवाणी  से  विशेष  बुलेटिन  जारी  किए  गए  थे
 ।

 मिल

 अंग्रेजी  में  ।

 L.  -  56



 QURY  लिखित  ३०  PERG

 रिक्शों  पर  प्रतिबन्ध

 ११३०.  श्री  बाल्मीकी  :  क्या  श्रम  मंत्री  VE  १९४५६  के  तारांकित प्रश्न  €  ८७  के  उत्तर

 के  संबंध  में  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 मूल  रूप  से  रिक्शा  चलाने  में  लगे  व्यक्तियों  को  aa  कार्यों  में  लगाने  के  लिये  सरकार

 क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  कर  रही  है  ;

 इस  कार्य  में  कुल  कितने  व्यक्ति  लगे  हैं
 ?

 श्रम  उपमंत्री  आबिद  :  राज्य  सरकारों से  जो  उत्तर उत्तर
 मिले

 हें  उनसे  यह
 मालूम  gat

 है  कि
 अधिकतर  राज्यों  का

 इस
 संबंध  में  कोई  खास  कार्यवाही  करने  का  विचार  नहीं

 है  ।

 रिक्शा  चलाना  धीरे-धीरे  बन्द  किया  इसलिये  बहुत  से  राज्यों  का  ख्याल
 है  कि

 रिक्शा  चलाने
 वाले  भ्रपने  ग्रुप  ही  दूसरे  कामों  में  लग  जायेंगे  |

 लगभग  एक  लाख  पचीस  हजार  ।

 रेलगाडी  सेवाएं

 1११३१.  श्री  भीखा  भाई :  क्या  रेलबे  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि

 चित्तौड़गढ़ क्या  सरकार  ने  पश्चिमी  रेलवे  में  (  १)  चित्तौड़गढ़ श्र  (
 झर  नीमच  (३)  चित्तौड़गढ़  और  भीलवाड़ा  के  बीच  शटल  रेलगाड़ी  चलाने  के  लिये  किसी

 प्रस्ताव  का  पर्यवेक्षण  किया  है  ;

 कया

 यह

 सच  हैं  कि  यदि  प्रस्ताव  पर  वाणिज्यिक  दृष्टिकोण  से  बिचार  किया

 जाए

 तो  यह  प्रस्ताव  लाभदायक

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  (१)
 से

 (3)  नहीं  ।

 नहीं  ।  जितना  यातायात  है  उसके  लिये  विंमान  रेलगाड़ी  सेवाएं  पर्याप्त  समझी
 जाती

 नौवहन

 +  ११३२.  श्री  जोशी  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ३१  १९५५  को
 समाप्त  होने  वाले  वर्ष  के  लिये  भारतीय  नौवहन

 समवायों

 द्वारा  जितने  टन  लदान  तट  के  साथ  साथ  ले  जाया  गया  था  क्या  उसके  पुरे  भ्रांकड़े प्राप्त  हो  चुके  हैं  ;
 श्र

 यदि  तो  कुल  टन  भार  कितना  है
 ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेशन )  हो

 RY, AU, so  टन  ।

 राव  घटना

 ११३३.  श्री  रघुनाथ  fag:  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सोमवार
 २

 aXe wl  सदस्य  पुलिस  के
 दो  श्री

 नित्यानंद  विश्वास  कौर  श्री  भूपाल  सिंह  जब  कि  वह  ड्यूटी  पर  हावड़ा से  बारह  मील की  दरी

 पर  झा बदा  श्र  संकेत  स्टेशनों  के  बीच  एक  पाइलट  गाड़ी  से  टकरा  गये  कौर  उनकी  लाशें एक  मील

 तक  घिसटती चली  गईं  ;  कौर

 यदि  तो  दुर्घटना  का  कारण  क्या  है
 ?

 मूल  wast  में  ।



 ३०  PENG  लिखित  उत्तर  न

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  (#)  WV VENT  को  रात  के

 लगभग ११  बजकर  २२  मिनट  पर  जब  डाउन  बाउरिया-संतरागाछी
 पाइलट  मालगाड़ी  zfaquy-

 qa  tad  के  सेक्शन  पर  श्राबदा  कौर  संकेत  स्टेशनों  के  बीच  जा  रही  तो

 के  दो  सिपाही  सवारी  भूपाल  fag  ate  नित्यानंद  बिस्वास  20 /\e—t  शर  c/o  मील के  बीच

 गाड़ी  के  इंजन  से  ठोकर  खाकर  गिर  पड़े  ।  इनमें से  पहिला  सिपाही  एक  मील  तक  घसीटता  चला

 गया
 मौर

 संकरेल  स्टेशन  ्  में  मरा  FHT  पाया  गया
 ।

 दूसरा  सिपाही  श्राबदा  स्टेशन  के  डाउन

 एडवान्स  स्टार्टर  के  पास  बुरी  तरह  घायल  पाया  गया  |

 प्र प्रत्यक्ष  प्रमाण  के  अ्राधार  पर  रेलवे  के  अफसरों  ने  घटना  का  कारण  यह
 ठहराया

 है  कि  शायद  दोनों  सिपाही  जब  डाउन  लाइन  पर  क्त  लगाते  हुए  जा  रहे  थे  तो  पाइलट  इंजन  से  ठोकर

 खा  कर  गिर  गये  ।

 मनोहरा बाद के  निकट  मालगाड़ी  के  डिब्बे  का  पटरी  से  उतरना

 ११३४.  श्री  रघुनाथ  fag:  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  यह  सच  है  कि  ११  १९४५६  को  सिकन्दराबाद-मनमाड  छोटी  लाइन  पर

 मनोहराबाद  मेधचल  स्टेशनों  के  बीच  एक  मालगाड़ी  के  १७  डिब्बे  पटरी  से  उतर  कर  उलट

 गये ;  कौर

 यदि  तो  दुर्घटना  का  कारण  क्या  था
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  2 8-9-4E  को  सुबह  लगभग
 २  बज  कर  re  मिनट पर  जब

 ८०८  अप  मालगाड़ी  मध्य  रेलवे  के  निज्ञामाबाद-सिकन्दराबाद
 मीटर

 लाइन  सेक्शन  पर  मनोहराबाद-मेडचल  स्टेशनों के  बीच  जा  रही  तो  ३६६/४-४५  मील  पर  उसके

 2\3  डिब्बे  पटरी  से  उतर  कर  उलट  गये  ।

 दुर्घटना  के  कारण  की  जांच  की  जा  रही  है  ।

 प्रतीक्षा  के  कमरे  जोर

 सरदार  इकबाल  सिह

 सरदार  श्रकरपुरी

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fH:

 क्या  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  की  अवधि  में  विभिन्न  रेलों  में  ate  प्रतीक  प्रतीक्षा  के

 कमरे  भर  हॉल  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  इस  प्रस्ताव  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;

 उन  पर  कितना  बच  होगा
 ?

 1  रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेदान )  जी  हां  ।

 यह  प्रस्ताव  ठहरने  के  नए  हाल  तथा  कमरों  को  निर्मित करने  प्रौढ़  प्रती  क्षा

 के  वर्तमान  हॉल  तथा  कमरों  के  विस्तार  या  सुधार  करने  के  संबंध  में  है  ।

 जानकारी  एकत्रित  की  रही  है  कौर  उसे  सभा-पटल  पर  रख  दिया  जायगा  ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।



 PARE  लिखित
 र -  आ उत  ३०  as  ५६

 कपास का  उत्पादन

 सरदार  इकबाल  सिह ११३६
 सरदार

 क्या  खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कपास  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  संबंध  में
 जो

 योजना  उसके
 भ्रमित  पंजाब तथा  पैप्सू

 को  PENY-NE  में  ऋण  TAT  अनुदान  रूप  में  कुल  कितनी  रकम  की  मंजूरी दी  गई  थी  कौर  FEXR-KY

 में  कितनी  रकम  मंजूर  करने  का  प्रस्ताव  हैं  ;

 क्या  PEYY—¥E  के
 लिये

 जो  भ्रनुदान ae  ऋण  दिये  गये  उनका  पूर्ण  उपयोग

 किया जा  चुका

 येदि  तो  उसका  कारण  क्या  है
 ?

 कौर  कृषि  मंत्री  wo  प्र०  :  १९५५-५६  में  पंजाब  तथा  पैप्सू
 राज्य  सरकारों ने  केन्द्रीय  सरकार  से  कोई  ऋण  नहीं  मांगा  PeUg—XY  के  लिये भी  way  तक

 ऋण  के
 संबंध  में  कोई  न» प्रावदन  प्राप्त  नहीं  हम्ना

 PEMY—UE  ग्रोवर  PEXF—KYV  में  इन  राज्यों  के  लिये  जो  अनुदान  मंजूर  किये  गये  हैं  वे  निम्न

 PEYY—-¥E  PELE—Uy

 tae  |  रुपय

 पजाब  १,२१,४२९  १,६  ३,६००

 पेप्सू  ६३,६५०  KX, GSE

 (7) (
 (

 १)  पंजाब  PEYY—YE  की  ग्रन्थि  ०८,४१४
 ३  Be  tate

 ६  रुपये  की  कुल  रकम  कां

 योग  किया  गया  था  ।

 निम्न  कारणों  के  फलस्वरूप  ८२,६५३  रुपये  की  बचत  हुई  थी

 (१)  कुछ  पद  रिक्त  रहे  थे  ।

 (२)  बिनौलों  के  वितरण  पर  कोई  हानि  नहीं  उठानी  पड़ी
 थी  ।

 (  नाठिकीटी  नियंत्रण  कार्यवाहियों  भर  बिनौलो ंके  धूमल  पर  कोई  रकम  खर्च  नहीं
 की  गई  थी  ;  ak

 (४)  आकस्मिक व्यय  बचत  |

 (२)  पैप्सू  :  PEXY—NE  में  ¥8, Yow  रुपये की  कुल  रकम
 का  उपयोग  किया  गय

 १४,१४३  रुपये  की  बचत  इस  कारण  हुई  थी  कि  नादि की टी  नियंत्रण  कार्यवाही  1  पर  कोई

 रकम  खर्च  नहीं  की  गई  थी  ।

 भारत-पाक  यात्री

 सरदार  इकबाल  सिंह

 :
 ११३७.

 सरदार

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५५  ag  की  अवधि  में  भारत  श्र  पाकिस्तान  के  बीच  खुले  हुए  रेल
 मार्गों

 कितने य  त :---ु

 (१)  पाकिस्तान से  भारत

 (२)  भारत  से  यात्रा की  थी  ;

 Tas  प्र ग्रेजी
 में  ।



 ३०  PENS  लिखित  उत्तर  १५२७

 भारत  शर  पाकिस्तान  के  ir  जो  रेल  मार्ग  खुले  हुये  हैं  उन  के  नाम  क्या  हैं
 ;  झ्र

 इन  मार्गों  से  कितनी  राशि  जीत  हुई  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  (१)

 (२)

 श्रीगन्ध चव्य तथा  (7).  सभा-पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  हैं  ।  परिदिष्ट  &,

 ४३]

 अन्न  som  आंदोलन

 सरदार  इकबाल  सिंह
 1११३८.

 सरदार  श्रकरपुरो

 क्या  खाद्य  प्रौढ़  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ra  उपजाओ  आन्दोलन  के  अ्रन्तगंत  PEYY—VE  में  पंजाब  को  कूल  कितना

 अनुदान  दिया गया  था  ;

 इस  योजना की  मुख्य  मद्दे  क्या  हैं  ae  इसी  अवधि  में  उन  पर  कुल  कितना  खर्चे  हुमा  था
 ?

 tara  कृषि  मंत्री  (ait To श्र०
 प्र०
 ं

 :  तथा

 कुल  जसे तक

 योजना  का  नाम  स्वीकृत  राशि  Ostet  किया  गया  है

 (®o  लाखों

 \9\9  ०  ,  0

 धन  को  रोकने  के  लिए  नालियों  का  Yo
 ha  ।

 १.६१

 यांत्रिक  कृषि  प्रे  प्रतिवेदित  नहीं

 किया  गया

 सुपरफ़ॉसफ़ेट का  वितरण  २  ”

 y
 कम्पोस्ट  योजना  oO  oW

 घनी  खेती  २७  २७

 ०६  o8

 एफ०  सी  ०  के  कार्यालय  के  लिए  जी०  एम ०  २१  20

 एफ०  कर्मचारीवृंद ।

 फ़सल  प्रतियोगिता  दल  o&

 20.0  खेतों  के  चूहों  तथा  गीदड़ों  के  नादा  के  लिए  रे५  Xv

 योजना ।

 कुल  श्रे  डेड  २.४६

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 सार्वजनिक  पंजा

 इकबाल  सिह

 ११३९-  श्रकरपुरी

 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 चालू  वर्ष  में  पंजाब  में  जिन  स्थानों  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन लगाये  उनके  नाम

 क्या

 सार्वजनिक  टेलीफोन  लगाने  के  लिये  जगहों  का  चुनाव  किस  आधार  पर  किया  गया  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री
 राज

 :

 PEUY—YY  म  जहां  पहले ह दी  सैनिक  टेलिफोन  लगाये  जा  चुक  है

 २.  उना

 ३.  नूरपुर

 जिन  सार्वजनिक  टे  नों  की  मंजूरी  दी  जा  चुकी है  कौर  जिन  के  इस  वर्ष  में  खुलने

 की

 अवय

 समय  पर  सामग्री उपलब्ध  हो

 श

 कृकरर्पिड

 आदमपुर

 राल

 कला

 co

 &  माछीवाड़ा

 १०
 मुबारक  पुर

 99

 १२  मुस्तफाबाद

 कुछ  प्राय  स्थानों  के  संबंध  में  प्रस्ताव  विचाराधीन  हैं
 ।

 सार्वजनिक  जिला  मुख्यालय नगरों
 हानि

 का  विचार  किए  बिना  लगाए

 जाते  हैं  ate  उप-विभागीय  मुख्यालय  नगरों  सीमित  हानि  के  भ्राता पर  लगाए  जाते  हैं  ।  अरन्य

 स्थानों  पर  सार्वजनिक  टेलीफोन  की  मंजूरी  तब  दी  जाती  है  जब  उन  से  विभाग  को  कोई  हानि  न

 होती हो  ।

 प्रंग्रजी  में  ।
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 पंजाब  तथा  पेप्सू  में  रेलवे  पुल

 इकबाल  सिंह
 :

 1११४०.
 {  :

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  तथा  पैप्सू  में  रेलवे  पुल  या  फाटक  बनाने  के  लिये  पंजाब  दौर  पैप्सू  सरकारों

 ने  केन्द्रीय  सरकार  को  कोई  प्रस्ताव  भेजा  है  ;

 यदि  तो  भ्रन्तिम  निर्णय  कब  तक  किया  जाएगा  ;  भर

 पंजाब  तथा  पैप्सू  में  जिन  स्थानों  पर  पुल  बनाये  जायेंगे  उनकी  संख्या  कितनी है  ?

 तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जी

 पुलों  तथा  फाटकों  का  निर्माण  कार्य  ate  बातों  के  साथ  साथ  लागत  के  की

 अ्रदायगी  के  लिये  संबंधित  लोक  निर्माण  विभाग  की  स्वीकृति  मिलने  पर  भी  निर्भर  होता  है  क्योंकि

 इसमें  कुछ  समय  लग  जाता  है  इसलिये  इस  स्तर  पर  कोई  विशिष्ट  तिथि  नहीं  बताई  जा  सकती

 साधारणतया  ऐसी  जानकारी  केवल  रेलवे वार  प्राप्य  होती  तथापि  यह  wal

 निश्चित  किया  गया  है  कि  पंजाब  तथा  पैप्सू  सरकारों  ने  स्थानों  के  निकट  रेलवे  माने  के  ऊपर

 या  नीचे  पुलों  के  निर्माण  के  लिये  प्रस्ताव  भेज  हैं

 रेवाड़ी  कौर

 पप्पू

 चहु डू
 राज  पुरा  अर

 कालका-दिखला  खंड  के  २८1६६  मील  पर

 मुर्गी पालन  व्यवसाय

 1११४१.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  खाद्य  ak  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  भ्रनुसूचित  क्षेत्रों  में  प्राचीन  जाति  के  व्यक्तियों  द्वारा  मुर्गी  पालन

 साय  के  विकास  संबंधी  संभावनाओं  के  बारे  में  निर्धारण-कार्यो  किया  है  ;

 यदि  तो  क्या  सरकार  प्रस्ताव  पर  विचार  करेगी  ;

 (7)  क्या  सरकार  का  मुर्गी  पालन  व्यवसाय  में  झ्रादिम  जातियों  के  व्यक्तियों
 को

 प्रशिक्षण
 देने के  संबंध  में  कोई  प्रस्ताव है  ?

 tera  शर  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  तथा  ऐसी  योजनायें

 तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  प्रारम्भ
 की

 जाती  हैं
 ।

 ऐसी  कई  योजनायें  प्राप्त  हुई  हैं  उनकी  मंजूरी
 दी  गई

 मूल  wast में  ।
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 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  की  afer  भारतीय  मुर्गी  पालन  विकास  योजना  में  मुर्गी

 पालन  केन्द्रों
 के

 मालिकों  को  प्रशिक्षण  देने  का  उपबन्ध  है  यह  सुविधा  श्रादिम  जातियों  के  व्यक्तियों  को
 भी  प्राप्य  होगी  ।

 इं गार पर  गांव  के  लिये  तार  सुविधा

 1११४२.  श्री  भीखा  भाई  :
 कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 )  क्या  यह  सच  है  कि  राजस्थान  के  डूंगा  कपूर  जिलें  में  सीमलवाड़ा
 की

 जनता
 ने  यह

 वेदित  किया  है  कि  उनके  गांव  को  तार  सुविधाएं  देना  ईस्वी  कार  किया  गया  है  ;

 यदि  तो  अभ्यावेदन  के  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  राज  तथा  प्रस्ताव भ्र भी  विचारा

 धीन  है  ।

 रेलवे  के  सम्बन्ध  में  प्राक्कलन  समिति  की  सिफारिश

 1११४३.  श्री  काजरोल्कर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  HIT  करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  लिये  जिन  नई  लाइनों  को  अनुमोदित  किया  गया  हैं

 उनका  यातायात  सर्वेक्षण  करते  समय  सकल  श्राय  के  प्राक्कलन  किस  अ्राधारपर  निर्धारित  किए  गए  थे

 प्राक्कलन  समिति  के  छब्बीसवें  प्रतिवेदन
 की  कंडिका २०६  में  श्रन्तविष्ट  सिफ़ारिश

 को
 देखते  जिस  संशोधित  सूत्र

 को
 लाईन  का  सूत्र  कहा  जाता  उसके  प्रस्तुत  प्रकाशित  संभाव्य

 यातायात  ara
 को  विचाराधीन

 रखते  हुए  क्या  सरकार का  ऐसी  नई  लाइनों
 की

 सूची
 में  परिवर्तन

 करने  का  प्रस्ताव है  ;  कौर

 यदि  तो  क्या  इस  परिवर्तन  का  दीवा-दासगांव  रेलवे  के  निर्माण  पर  भी  प्रभाव  होगा
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जोयामंडी-बांसपानी  परियोजना

 को  छोड़  कर  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  में  भ्रन्तविष्ट  लाईनों  का  यातायात  सर्वेक्षण  या  तो  प्रभी  प्रारम्भ

 नहीं  किया  गया  है  या  att  किया  जा  रहा  है  ।  जोयामंडी-बांसपानी परियोजना  के  मामले  में  सवारी
 गाड़ी की  लाईन के  में  अ्रन्तनिहित  सिद्धांतों  के  आधार  पर  प्राक् कलित  की  गई  है  माल

 गाड़ी  की  आगे  बढ़ाई  जाने  वाली  लाईन  से  जिन  क्षेत्रों  को  लाभ  उस  क्षेत्र  से  जिस  aaa

 या  निर्यात  की  भ्राता  हैं  उसके  भ्राता  पर  प्राककलित  की  गई  है  ।

 नहीं  ।  सूची  संचालन  संबंधी  श्रावश्यकताश्रों  पर  विचार  करते  हुए  तैयार  की

 संभाव्य  यातायात  राय  श्री  भी  लाईन  सुत्र  में  ग्रन्तनिहित  सिद्धांतों  Harare  पर  प्राक् कलित
 की  जाती है  ।

 दीवा,दासगांव
 के

 मामले  में  सवारी  गाड़ी  की  संभाव्य  aa  के  सूत्र  ७

 निहित  मूल  सिद्धांतों  पर  प्राक् कलित  की  गई  है
 ।  इसलिये  परिवर्तन का  प्रशन  ही  - उत्पन्न नहीं  होता  है  ।

 पर्यटन

 ११४४.  श्री  रघुनाथ  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगे  कि

 पर्यटन  को प्रोत्साहित करने  की  दृष्टि से  क्या  सरकार  भारत  की  नदियों  झर  पवेलियन  दृश्यों
 को  दिखाने  के  लिये  पथ  प्रदर्शकों  का  प्रबन्ध करने  थाली  है  ?

 र  लवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  ग्र लगे शन  )
 :

 गौर  ऊटाकमंड के  पहाड़ी

 स्थानों  में  जहां  कि  विदेशी  पर्यटक  सैर
 के  लिये

 जाते  वहां  पर  भारत  सरकार  ने  पर्यटक  सूचना
 दफ्तर खोल  दिये  हें  ।  इन  स्थानों  में  गाइडों  के  लिये  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम  की  व्यवस्था  का  भी  विचार

 किया  गया

 मल  प्रंग्रेजी  में  ।
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 स्टीवन  मास्टर  के  पद  में  क्रमोन्नति  करना

 1११४४.  श्री  संगण्णा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  १८  १९५६  को  पूछे  गये  अतारांकित प्रश्न

 संख्या  २२१३  के  उत्तर  के  संबंध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दक्षिण-पूर्वी  रेलवे  के  स्टेशन  मास्टरों  के  सात  पदों  में  क्रमोन्नति  करने  के  संबंध  में

 wa  कोई  निर्णय  किया  गया  हैं  ;  alk

 यदि  तो  वह  क्या  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन
 उपमंत्री

 तथा  यह
 मामला

 विचाराधीन  है  ।

 श्रग्नताला  में  स्वाभाविक  मृत्यु

 [
 ११४६

 |  श्री  बीरेन दत्त

 att  दीदार  देव

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगी
 कि

 )  १९४६ के  महीनें  भ्रग्रताला-त्रिपुरा के  विक्टोरिया  अस्पताल  अ्रस्वाभा
 विक  सत्य  के  कितने  मामलों  में  दाव  परीक्षा  की  गई  थी

 कितने  मामलों  को  आत्म  हत्या  के  मामलों  के  रूप  में  अभिलिखित  किया  गया

 शौर

 (7) Font  इसी
 अवधि

 में  ग्र स्वाभाविक  मृत्यु  के  प्रत्य  प्रकार  के  कितने  मामलें  afa-

 लिखित  किये  गए  हें  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :

 आठ
 ।

 छः

 महिन्दुघाट

 ठाकुर युगल
 किशोर  fag :

 1११४७
 f  श्री  ग्रस्थाना

 राम  नारायण fag

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि  महिन्द्ुघाट  स्टेशन  को  स्थान  पर  बनाए

 तथा  इसे  भ्राधुल्तिक  सुविधाओं  से  सुसज्जित  करने  के  लिये  aa  तक  क्या  कार्यवाही
 की

 गई  हैं  ?

 ७ ७  तथा  परिवहन  उपमंत्री  स्टेशन  को  भ्र ौर  स्थान  पर  बनाने  के  लिये

 भूमि  के  asia  के  संबंध  में  कार्यवाहियां  की  गई  हैं  ।  भूमि  जीत  होनें  के  पश्चात  श्रमिक  सुविधाओं

 के  साथ  स्टेशन  की  इमारत  बनाने  का  काम  प्रारम्भ  किया  जायगा  ।

 रेलवे समय  सारणी

 (  ठाकुर  बगल  किशोर सिह

 1११४८  <  बाबू  राम  नारायण fag

 शनी  झपटाता

 क्या  रे  लबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कार्यान्वित  समय  सारिणी  में  जिस  रूप  से  संक्षिप्त

 समय  दिखाए गए  हें  उन्हें  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  सार्वजनिक  समय  सारणी के  संस्करण  में  उच्चरित

 न  करने  के  क्या  कारण  हूं
 ?

 में  ।
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 पूर्वोत्तर  रेलवे  की  ट्रंक  तथा  मेन  लाइनों

 पर  चलने  वाली  लम्बें  सफर  की  सभी  एक्सप्रैस  तथा  गाड़ियों  के  कार्यान्वित  समय

 सारणियों  में  छपने  वाले  संक्षिप्त  समय  सावंजनिक  समय  सारणी  में  भी  दिखाए  जाते  हैं  ।

 ward  बीकानेर  स्टेट  रेलवे  के  टी०  टी०  ०

 ११४९.  श्री  प०  ला०  बारूपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  भूतपूर्व  बीकानेर  स्टेट  रेलवे  पर  टी०  टी०  ई  ०
 को  रनिंग  स्टाफ

 माना  जाता  था  ;

 यदि  तो  aa  उनको  इसी  श्रेणी  में  रखने  में  क्या  कठिनाइयां  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  श्रलगेहान  )  :
 हां  ।

 गाड़ी  टिकट  परीक्षकों  को  किसी  भी  रेलवे  में  रनिंग  स्टाफ  नहीं  माना  क्योंकि

 चलती  गाड़ियों  के  काम  से  उनके  काम  का  सीधा  संबंध  नहीं  है  ।

 भूतपूर्व  बीकानेर  स्टेट  रेलवे  के  क्मेंचारियों  के  लिये  क्वाटर

 ११४५०.  श्री  रह  Alo  बारुपाल  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  tad  बोर्डों
 के

 fia  के  भ्रनुसार  भूतपूर्व  बीकानेर  स्टेट  रेलवे  के
 कमेंचारियों को  १  १६५०  को  aver  दिये  गये  थे  ate  उन्हें  किराये  की  छूट  भी

 दी
 गयी

 थी  ;

 और

 क्या  पदोन्नति  अथवा  स्थानान्तरण  के  उनको  इस  सुविधा  से  वंचित  कर  दिया
 गया  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  तथा

 में  माननीय  सदस्य  का

 ध्यान  उनके  २४-८-५६  के  अ्रतरांकित  प्रदान  २४  के  उत्तर  की  दिलाना  चाहता  हूं  ।

 भूतपूर्व  बीकानेर  स्टेट  रेलवे  के  clo  टी०  ष्टि  ay  के  लिये  क्वाटर

 PQUR  श्री य्०  ना०  बारूपाल :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 बीकानेर  डिवीजन  के  भू तपु वं  बीकानेर  स्टेट  रेलवे  भाग  के  लिये  १९४५२-५३
 से

 PEXVA—USE  तक  कितने  काट  बनाये  गये  उनमें  से  कितने  क्वाटर  टी
 ०

 टी०  ई०  के  लिये

 दिये  गये  ;  कौर
 c  ~

 क्वार्टर देने  में  टी०  टी०  ई०  at  को  प्राथमिकता  न  दिये  जाने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 रेलवे  तथा  उपमंत्री  :  ८३६  क्वॉटर  बनाये  गये  जिनमें

 से  ३०  गाड़ी  टिकट  परीक्षकों  को  दे  दिये  गये  ।

 ware  देने  के  लिये  गाड़ी  टिकट  परीक्षक
 अनिवार्य  कर्मचारियों

 के
 वग

 में  नहीं ar

 मंड्या  स्टेशन

 1११५२.  श्री  सादिया  गौडा :  व्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 इस  समय  मंडया  स्टेशन  पर  यातायात  की  मात्रा  क्या  है  ;

 क्या  मंड्या  की  विमान  रेलवे  स्टेशन  की  इमारत  को  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;

 यदि  तो  कब  ate  इस  पर  कितना  व्यय  होगा
 ?

 मूल  wast  में
 |  ।
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 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :

 इस  स्टेशन  से  प्रति  at  बाहर

 जाने  वाले  लोगों  की  औसत  संख्या  ४,६५,०००  है  इस  स्टेशन  पर  उतरने  चढ़ने  वाले  माल  की

 बाहर  जाने  वाला  तथा  इन्दर  जानें  वार्षिक  मात्रा  लगभग  २४,३६,०००  मन  है  ।

 तथा  जी  नहीं  ।  विमान  इमारत  को  बदलने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  किन्तु

 वहां  पर  सिंह  तृतीय  श्रेणी  के  प्रतीक्षागृह  के  विस्तार  करने  तथा  प्लेटफार्म  पर  शौचालयों  तथा
 बेंचों

 की  संख्या  बढ़ाने  का  एक  प्रस्ताव  है  ।  इस  पर  २९,३००  रुपये  व्यय  होने  का  अ्रनुमान  है  wat  इन

 सब  प्रस्ताव नाश ओं पर  विचार  किया  जा  रहा  है

 भवनेदवर

 1११४३.  श्री  संगण्णा  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  को  भुवनेश्वर  की  नई  राजधानी  )  स्टेशन  पर  डाउन

 गाड़ियों  के  ठहरने  का  समय  बढ़ाने  के  लिये  उड़ीसा  सरकार  से  कोई  श्रम्यावेदन  प्राप्त  ga  है  ;  श्र

 यदि  तो  उसका  क्या  नतीजा  रहा

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  जी  हमें  उड़ीसा  सरकार

 से
 हावड़ा-मद्रास  मेल  हावड़ा-पुरी  एक्सप्रैस  के  भुवनेश्वर  स्टेशन  पर  ज्यादा  देर  ठहराने

 के
 लिये

 एक  सुझाव  प्राप्त  है  ;

 इस  स्टेशन  पर  गाड़ियों  के  ठहरने  का  वर्तमान  समय  ही  यहा ंre  मुसाफिरों  sate की

 दृष्टि  से  काफी  समझा  गया  है  |

 की  खानें

 Teeuy
 श्री  भीखा  भाई

 श्री  बलवन्त सिह  महता

 क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सत्य  है  कि  जावर  की  खानों  के  श्रमिकों  ने  अपनी  मांगों  के  प्रबन्धकों  द्वारा  पूरा
 न  किये  जाने  पर  हड़ताल  का  नोटिस  दे  दिया  है  ;

 क्या  सरकार  ने  उनकी  वेध  मांगों  को  जानने  के  लिये  कोई  जांच  की  है  ;

 क्या  सरकार  ने  श्रमिकों  six  प्रबन्धकों  के  बीच  उस  झगड़े  को  निपटाने  के  लिये  कोई

 प्रतिनिधि भेजा  है  ?

 ara  उपमंत्री  आबिद
 :  )  जी  दो  यूनियनों  में  से

 एक
 यूनियन

 जावर  माईनस  मज़दूर  संघ  ने  हड़ताल  की  नोटिस  दे  दिया  ही

 जी

 केन्द्रीय  सरकार  के  एक  समझौता  भ्रमणकारी  फैसला  कराने  के  लिये  उन  खानों  में  गये
 थे  ।  इसके  फलस्वरूप  हड़ताल  समाप्त  कर  दी  गई  है  कौर  २३  १९५६  से  वहां  पर  काय

 हो  गया  है  ।

 सामुदायिक  परियोजनाश्रों  में  स्वास्थ्य संबंधी  नमना  सर्वेक्षण

 1११५५.  श्री  भीखा  भाई  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगी
 कि  :

 स्वास्थ्य  विषयक  नमूना  सर्वेक्षण  दल  द्वारा  कितने  राज्यों  के  सामुदायिक  परियोजना

 क्षेत्रों  में  सर्वेक्षण  किया  जा  चुका

 मूल  अंग्रेजी
 में

 ।
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 SH? (a)
 क्या  यह  सच  है  कि  कुछ  राज्यों  में  परिवहन  की  कमी  के  कारण  उनके  कार्य  की  प्रगति

 सरकी  हुई  है

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  पश्चिमी  बंगाल
 तथा

 मध्य  भारत
 में  से  प्रत्येक  राज्य  में  एक-एक

 f

 खंड  का  सर्वेक्षण  पूर्ण  हो  चुका  है  ।  राजस्थान  में  डोंगर पुर

 सामुदायिक  विकास  खंड  का  सर्वेक्षण  लगभग  पुरा  हो  रहा

 जी  नहीं

 रतलाम  नगर  को  पानी  का  संभरण

 PIQUE  श्री  श्रमर सिह  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 )  पाइपों  द्वारा  रतलाम  को  पानी  का  संभरण  करने  के  बारे  में  क्या  रेलवे  बोर्ड  मघ्य

 भारत  सरकार  के  बीच  कोई  समझौता  हुमा  है  ;  कौर

 यदि  तो  किन  किन  दाँतों  पर  ?

 रेलवे तथा  परिवहन  उपमंत्री  :  कोई  समझौता  नहीं  ध्  है  ।
 इस  प्रदान पर  उस  समय  विचार  किया  जायेगा  जब  कभी  मध्य  भारत  सरकार  रतलाम  दाहर में
 धिक

 पानी  पहुंचाने  की  श्रपनी  योजना  को  पुरा  करके  चालू  करेगी  |

 सवाल नहीं  उठता  |

 चलता  फिरता  चिकित्सा  शातिर  बाजार  बिलोनिया

 (era)
 1१४७  श्री  दीदार  देव :  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  शातिर  बाजार  बिलोनिया  में  कोई  TI AYE MY  चिकित्सा  केन्द्र

 स्थापित किया  गया  है  ;

 यदि  तो  यह  केन्द्र  कब  खौला  गया  था  ;  भ्र

 इसमें  कितने  कर्मचारी

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत
 जी  हवा

 ३०  १९५६  को

 केन्द्र  के  लिये  निम्न  लिखित  कर्मचारी  स्वीकृत  किये  गये  हैं

 सिविल  असिस्टेंट  सर्जन  ग्रेड  १

 सेनेटरी  इंस्पेक्टर

 ड्राइवर

 चौथी  श्रेणी  के  कर्मचारी

 ain  मोरीगांव  रेलवे  लाइन

 1११४८.  श्री  daz ara aat : नाथ  सर्मा  :
 क्या  tora  मंत्री  यह  बताने

 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या
 पूर्वोत्तर

 रेलवे  पर  सींग-मोरीगांव  रेलवे  लाइन  का  शहरों  चरागे  विस्तार  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  जी  नही  ।  इस  प्रकार  का  कोई  प्रस्ताव

 है  ।

 मूल  wat  में  ।
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 कलकत्ता  उपनगरोय  बरीयत  रल  गाड़ियां

 1११४९  श्री  fro  बि०  चौधरी  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 व्या  यह  सच  है  कि  कलकत्ता  के  उपनगर  क्षेत्र  में  पहली  विद्युत  रेल  गाड़ी  चलाने  के
 लिये  १९४५७  की  तिथि  निश्चित  की  जा  चकी  ह  कौर

 कलकत्ता  तथा  कल्यानी  के  बीच  विद्युत  गाड़ी  कब  तक  चालू  हो  जाने  की  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  जी  at  यह  इस  धारणा  पर
 किया  गया  हैं  कि  विद्युत  के  इंजन  निर्धारित  समयानुसार  हमें  मिल  जायेंगे  तथा  इनको  चलाने  में  कोई

 meq  कठिनाई  नहीं  प्रस्तुत  होगी
 |

 इस  समय  सही  भविष्यवाणी  करना  संभव  नहीं
 है  ।  परन्तु  पहली  विद्युत गाड़ी  Fee

 के  तरन्त  तक  चला  देने  की  योजनायें  हाथ  में  हैं  |

 सहरसा  जंक्शन  स्टीवन  की  सन्  सड़क

 1११६०.  श्री  ल०  ना०  मिश्र
 :

 रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  सहरसा  जंक्शन  स्टेशन  के  पश्चिम से  जाने  वाली
 राव  सड़क  के  सुधार  संबंधी  कोई  प्रतिनिधान  सरकार  को  प्राप्त  हुमा  ;

 यदि  तो  उसकी  स्थिति  क्या  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 जी

 की  मरम्मत  के  लिये  आवश्यक  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 स्टेशन

 TEVEZ. f-=\ — 7

 श्री  ao  ato  मिश्र  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बिहार  के  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  सहरसा  स्टेशन  के  उत्तर
 में

 एक  अतिरिक्त  स्टेशन
 mam  हाल्ट  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव  है  ;  रोक

 यदि  तो  उसकी  क्या  स्थिति  है
 ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री  अलगेशन )  इस  प्रकार  एक  प्रस्ताव

 मिला

 nerfs  उर्द
 प्रस्ताव  स्वीकार  नहीं  किया  गया  क्योंकि  जांच  से  यह

 जानकार  टु  है  कि  प्रस्तावित

 स्टेशन  पर  जितने  यात्री  आने  की  rid wm  है  उससे  ठेकदार  द्वारा  चालित  are  को  बनाने  का  औचित्य

 भी  प्रकट  नहीं  होता  ।

 त्रिपुरा  में  घान  के  बीज  का  वितरण

 1११६२.  श्री  दशरथ  देव :  नया  खाद्य  ale  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 रट  र  में

 निलम  मन  घान  मो

 सरकार से  राज्य  सहायता  प्राप्त  दरों  त्रिपुरा
 के  किसानों में  वितरित

 १९५६  कितने  गन  धान  के  बीज  मुफ्त  वितरित  किये  गये  ;  भ्र

 )  कितने  व्यक्तियों  को  धान
 का

 बीज  राज्य  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  मिला  हूं  तथा  कितने

 व्यक्तियों को  मफ्त  मिला  है  ?

 मिल  ७५ श्रुग्रेजी  में  ।
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 खाद्य  श्र  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :  तक  प्राप्त  समाचार  के  भ्रनुसार
 किसानों  को  राज्य  सहायता  प्राप्त  दरों  पर  ८७९  मन  २७  सेर  धान  का  बीज  वितरित  किया  गया  है  |

 कोई  नहीं  ।

 त्रिपुरा  के  बाहरी  सब-डिवीजन  से  राज्य  सहायता  की  दरों  पर  धान  के  बीज  पाने

 वाले
 व्यक्तियों  संख्या  एकत्रित  की  जा  रही  है

 ।  मुफ्त  बीज  पाने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  का

 mat  ही  उत्पन्न  नहीं  होता

 दिल्ली  की  गन्दी  बस्तियों  को  हटाना

 1११६३.  श्री  भीखा  भाई  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगीਂ  कि  द्वितीय
 पंचवर्षीय  योजना  में  दिल्ली  में  गन्दी  बस्तियों  के  हटाने  के  लिये  कितनी  धन-राशि  की  व्यवस्था  की

 गई

 स्वास्थ्य  मंत्री  अमृत  कौर )  गन्दी  बस्तियों को  हटाने  के  लिये  राज्यों को
 सहायता  देंने  के  बारे  में  केन्द्र  की  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  कौर  संभरण  मंत्रालय

 में  २०  करोड़  रुपये  की  व्यवस्था  की  गयी  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  दिल्ली  राज्य  के  लिये
 अलग  से  कोई  व्यवस्था  नहीं  की  गयी  है  |

 वस्त्रों  पर  भाड़ा  अधिभार *

 TQREY  श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  विक  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विमान  वित्तीय  वर्ष  में  लगायें  गये  भाड़ा  अधिभार  से  कौन  वस्तुभ्नों  तथां  किस  प्रकार

 की  वस्तु भ्र ों को  छूट  दी  गई  है  ;

 खाद्यान्नों  पर  भाड़ा  अधिभार  लिया  जाता  ह  कौर
 क्या  यह  सच  हैं  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  दरभंगा-जीनगर  शाखा  के  स्टेशनों  से  भेजे  गये

 यदि  तो  इस  प्रकार  के  अधिभार  की  कया  दर  हैं
 ?

 रेलवे  तथा
 परिवहन  उपमंत्री  :  प्रनुपु रक  भार  लगाने  से  सात

 वस्तुभ्नों को  छूट  दी  गई  है
 ।

 ये  खाद्यान्न तथा  समाचार  पत्र
 कागज

 तथा  पुस्तकें

 _  श्र
 (  )  पूर्वोत्तर  रेलवे  की  दरभंगा-जयनगर  के  मधुबनी  तथा  राजनगर  स्टेशनों

 के  व  कुल  भाड़े  रुपये  में  एक  की  दर  से  अनुपूरक  भार  गलती
 से  लें  लिया  गया  था  ।  गलती  ara  ठीक  कर  दी  गई  है  ।

 ब्रह्म पट नम  योजना

 1११६४.  डा०  रामा  राव  :  क्या  परिवहन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  प्रान्तर  सरकार  श्रह्मपटनम  योजना  के
 की  जांच

 के
 प्रस्ताव

 को  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  शामिल  करने  के  बारे  में  केन्द्रीय  सरकार  से  प्रार्थना  की  है  ;

 सरकार का  निर्णय  क्या  हे  ;  शर

 जांच  का  प्राक् कलित व्यय  कया  हैं  ?

 रेलवे  तथा  परिवहन  उपमंत्री
 :  at

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  इस  योजना
 को

 शामिल  करना  संभव  नहीं  समझा

 १  ,  oY  लाख  रुपये  |

 मूल  झ्रंग्रेजी  में  ।

 *Surcharge
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 पूर्वोत्तर  रेलवे  पर  मालगाडी  के  डिब्बों  का  सम् भरण

 1११६६.  श्री  ल०  ना०  मिश्र
 :  क्या  रेलवे  मंत्री

 ११
 अ्रश्नल, चह ५  १९५६  को  पूछे  गये  तारांकित

 mer  ह

 Eau  क

 ae  के

 बग

 मैं

 द

 कां  यो  कसा  at .  क्या  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  लिये  विशेषकर  बिहार  के  दरभंगा  तथा  सहायता  जियों
 से  जूट  को  कलकत्ता ले  जानें  के  मालगाड़ी  के  डिब्बों  का  सम्भरण  करने  के  बारें  में  कोई  विशेष

 प्रयत्न  किया  गया  और

 यदि  तो  किस  प्रकार  का  प्रयत्न  किया  गया  है
 ?

 रेलवे
 तथा  परिवहन  उपमंत्री

 झल गे दान )  :  तथा  जी  हां  ।  जनवरी से

 44.0  में १२,३७६  मालगाड़ी  के  की  में  जनवरी  से  ५६
 के  दौरान  में

 पूर्वोत्तर  रेलवे  के  समस्तीपुर  प्रौढ़  सोनेपुर  के  जिलों  से  जिसमें  दरभंगा  प्रौढ़  सहरसा

 के  दीवानी  जिले  ्  कलकत्ते  को  जूट  के  कुल  २०,१०४  मालगाड़ी के  डिब्बे  बुक  करायें  गये  हैं  ।

 रतलाम  का  सार्वजनिक  टेलीफोन

 ११६७.  श्री  राधेलाल  व्यास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मध्य  भारत  में  रतलाम  )  के  निवासी
 2EYR A से

 यह
 मांग  कर  रहे  हें  कि  वहा  एक  सार्वजनिक  टेलीफोन  की  स्थापना  की  जाये

 ;

 यदि  तो  ait  तक  वहां  सार्वजनिक  टेलीफोन  स्थापित  न  करने  के  क्या  कारण
 कौर  इसके  कब  तक  स्थापित  हो  जाने  की  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :

 शौर  इस  प्रस्ताव  के  अनुसार
 आलोट  से  रतलाम  तक  ताम्बे  के  तार  लगाये  जाने  हैं  ।  इस  कायें  में  भारी  लागत  जाती

 इस  विभाग  को  इससे  हानि  होने  की  सम्भावना  है  |
 इस  कारण  से  इस  प्रस्ताव  की  मंजूरी  श्रमी  तक

 नहीं  दी  जा  सकी  हे  ।

 सार्वजनिक  महिदपुर

 ११६८.  श्री  राधेलाल  व्यास  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  महीदपुर नगर  मध्य  भारत  )  में  एक  सावंजनिक  टेलीफोन  स्थापित

 करने  की  योजना  तैयार  हो  गई  है  ;

 यदि  तो  कब  तक  उसके  स्थापित  हो  जाने  की  तराशा  है
 ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्र  राज
 :  )  कौर  चूंकि  इस

 प्रस्ताव
 से  विभाग

 को  हानि  उठानी  पड़ती  अरत

 :
 इसकी

 रायल सोमा  तार  घर

 1११६६.  श्री  लक्ष्मीना  :  क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 प्रथम  पंचवर्षीय योजना  के  दौरान  में  रायलसीमा क्षेत्र  में  कितने  तार घर  खोले

 क्या भ्रान्ध्र राज्य के अनन्तपुर राज्य  के  अनन्तपुर  जिले  के  यादिकी गांव  के  लोगों ने  उक्त  गांव  में  एक

 तार  घर  खोलने  के  लिये  कोई  fear  था  ;

 यदि  तो  क्या  यादिकी  गांव  के  बढ़ते  हुए  व्यापार  कौर  उसके  विकास  होकर  नगर  बन

 जाने  की  दष्टि  से  सरकार  ने  वहां  तार  घर  खोलने  का  निश्चय  किया  है

 मूल  vast  में  ।
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 संचार  मंत्रालय
 में

 मंत्री
 राज  :  ११

 तथा  (7).  प्रस्ताव  पहले  ही  स्वीकृत  किया  जा  चुका  है  ।

 प्रयोगात्मक  डाकघर

 1११७०.  श्री  लक्ष्मीना  :  कया  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  weet  राज्य  के  अनन्तपुर  जिले  के  छपीरी

 Teal  चेदेव  नामक  गांवों  में  इन  क्षेत्रों  के  लीगों  द्वारा  भ्र भ्या वेदन  करने  के  परिणामस्वरूप  डाकघर

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  अनन्तपुर  जिले  में  कितने  नये  डाकघर  खोले  गये  हैं  ;

 a

 क्या  सरकारी  योजना  के  भ्रनुसार  आवश्यक  जनसंख्या  पर  ध्यान  दिये  बिना  उसके

 पिछड़ेपन को  देखते  हुए  रायलसीमा  में  संचार  का  विकास  करने  के  लिये  प्रत्येक  निर्वाचन  केन्द्र में

 डाकघर  खोलने  की  कोई  योजना  सोची  गई  है  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  काल  के

 दौरान  में  अ्रपनाई  गई  नीति  को  कार्यान्वित  करने  में  इन  स्थानों  पर  पहले  ही  डाकघर  खोल  दिये  गये
 थे  ।  केवल  के  स्थानीय  लोगों  का  एक  श्रम्यावेदन  प्राप्त  था  |

 प्रथम  पंच  वर्षीय  योजना  काल  में  अनन्तपुर  जिले  में  १३३  नये  डाकघर  खोले  गये  थे  ।

 जी  किन्तु  पिछले  ग्राम  चुनावों  में  जिन  गांवों  में  निर्वाचन  केन्द्र  रखे  गये  नये

 डाकघर  खोलने  में  उन्हें  प्राथमिकता  दी  जा  रही  बदर्तेंकि  नये  डाकघर  खोलने  की  निर्धारित

 शर्तें  पूरी  हों
 ।

 केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थापन

 1११७१.  श्री
 कृष्णा चाय  जोशी

 :
 क्या  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 :

 ee

 क्या  एक  समान  स्तर  का  उड्डयन  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  एक  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थापन
 खोलने  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  की  गयी  है  ;  भ्र ौर

 c  यदि  at,  तो  केन्द्र  कहां  खुलेगा  ae  प्रति  वर्ष  कितने  प्रशिक्षण  जियों  को  प्रशिक्षण
 ५

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज
 :  तथा

 एक  समान  स्तर  का

 उड्डयन  प्रशिक्षण  देने  के  लिये  केंद्रीय  प्रशिक्षण  संस्थापन  खोलने
 क

 संबंध  में  इंडियन  एयर  लाइन्स

 great  ने  कोई  प्रगति  नहीं  की  है  क्योंकि  विमान  चालकों  की  wea  faa  कमी  है  तथा  केन्द्रीय  प्रशिक्षण

 संस्थापन  की  स्थापना  करने  का  तात्पये  यह  होगा  कि  से  विमान  चालकों  को  कार्य  के  स्थान  से  दूर

 रखना  होगा  ।  कॉरपोरेशन  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थापन  को  खोलने  में  तभी  ्  हो  सकेगा  जब
 कि

 कार्य  चलाने  के  लिये  कम  से  कम  जितने  विमान  चालकों  की  आवश्यकता  होती  है  उससे  alas  विमान

 चालक  हों  ।  प्रस्तावित  केन्द्रीय  प्रशिक्षण  संस्थापन  कहां  स्थापित हो  इस
 बारे

 में  कोई  निर्णय  नहीं

 किया गया  है

 सहकारी  प्रशिक्षण  केन्द्र

 1११७२.  श्री  जोशी
 :

 क्या  खाद्य  ale  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राज्य  सरकारों  द्वारा  खोले  गये  सहकारी  प्रशिक्षण  केन्द्रों  को  वित्तीय  सहायता  देने

 के  लियें  चालू  वर्ष  में  aa  तक  कुल  कितनी  राद  स्वीकृत  की  गई  है  ;  शौर

 tact  में  ।
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 किन-किन  राज्यों  को  अ्रनुदान  मिला
 है

 ¢

 pare  श्र  कृषि  मंत्री  न  प्र०  :  Rr PF, EVE  रुपये  ।

 मध्य  उत्तर  विन्ध्य

 मध्य  आन्ध्र  तथा  हिमाचल  प्रदेश  |

 सहकारी  कृषि

 1११७३.  श्री  हेमराज  :
 कया  खाद्य  प्रौर  कृषि  मंत्री  ११  PEAS  को  पूछे  गये  ग्र तारांकित

 प्रदान  संख्या  ८८७
 के

 सम्बंध
 में  यह  बताने

 की
 करेंगे  कि  राज्यवार  कितने  सहकारी  फार्म  खोले

 कितने  उनमें  से  सफल  हुए  कौर  कितने  भ्र सफल  हुए
 ?

 fara  प्र  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०  :
 देश  के  राज्यवार  सहकारी  फार्मों  की  संख्या

 बताने  वाला  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  परिशिष्ट  €,  अनुबन्ध  संख्या  Se]

 कुछ  फार्मों  के  प्यंवेक्षण  के  परिणामस्वरूप  यह  पता  लगा  हैं  कि  कुछ  फार्मों  पर  कार्य  ठीक  नहीं

 हो  रहा  कुछ  में  कठिनाइयां  भ्रनुभव  हो  रही  हैं  श्र  कुछ  फार्मों  पर  काफी  अच्छा  कार्य  हो  रहा  है  ।

 ठीक-ठीक  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 उड्डयन  रुचि

 1११७४.  श्री  कृष्णाचाय  जोशी  :  क्या  संचार  मंत्री  उन  संस्थानों  के  नाम  बताने  की  कृपा

 जिन्हें  देश  के  युवकों  मरियन  रुचि  बढ़ाने  के  लिये  PEYY—YE  में  अनुदान  दिया  गया  था  ?

 संचार  मंत्रालय  में  मंत्री  राज

 g  दिल्ली  उदयन  नई  दिल्ली  |

 २  मद्रास  उड़ान  मद्रास  ।

 3 थ्  बम्बई  उड़ान  क्लब  लिमि ०,  बम्बई  |

 बंगाल  gear  क्लब  बैरकपुर  |

 हिन्द  प्राविशियल  seat  क्लब  लखनऊ |

 बिहार  sear  क्लब  पटना I

 9  उड़ीसा  seat  क्लब  भुवनेश्वर  |

 मध्य  प्रदेश  seat  क्लब  नागपुर  |

 उत्तर  भारत  उदयन  क्लब  जालन्धर |

 2  मध्य  भारत  उड्डयन  क्लब  इन्दौर  ।

 ११  राजस्थान  vga  क्लब  लिमि ०,  जयपुर  |

 श्र  राजकीय  उदयन  प्रशिक्षण  बंगलौर

 १३.  एयरो  क्लब  श्राफ  नई  दिल्ली  |

 १४.  दिल्ली  ग्लाइसिन  नई  दिल्ली ।

 अल  इंडिया  एयरोमाउलर्स  कलकत्ता  |

 ब  लग एयएल्ए।ल्एएसललक

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 ३०  १९४५६

 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत  हुई

 महोदय  पीठासीन

 प्रश्नोत्तर र

 भाग  १)

 १२  बजे  मध्यान्ह

 सभा-पटल  पर  रखा  गया  पत्र

 विमान-निगम  नियमों  में  संशोधन

 संचार  मंत्री  जगजीवन  राम )  में  विमान-निगमਂ  2eY¥R  की  धारा

 ४४
 की  (३)  के  अधिसूचना  संख्या  ७--सी०  To  (22)  [¥%,  दिनांक  २६  जि

 १९५६  की  एक  प्रति  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  जिसके  द्वारा  विमान-निगम  Peuy FWA में  wae

 संशोधन  किये  गये  हें  में  रखी गई
 ।  देखिये  संख्या

 एस०  J—3§0/¥&)  |

 श्री to
 ब०

 विट्ठल  राव  यह  अधिसूचना गत  अप्रैल  में  जारी  की  गई  थी  ।  इसे

 सभा  पटल  पर  रखने  में  इतनी  देर  क्यों  की  गई  है  ?

 श्री  जगजीवन  राम
 में  अभी  इस  बिना  जांच  किये  विलम्ब  का  कारण  नहीं

 बता  सकता ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अरब  से  साननीय  मंत्रियों  को  सभी  अधिसूचनाओं  को  उनके  जारी

 किये  जाने  के  बाद  यथा  सम्भव  शीघ्र  सभा  पटल  पर  रख  देना  चाहिये  ।

 श्री to  पत्र  विट्ठल  राव :  उनके  विलम्ब  का  कारण  भी  बता  दिया  करें  ।

 महोदय  ठीक  माननीय  मंत्री  ध्यान  रखेंग े।

 श्री  जगजीवन  राम  :
 हाँ  |

 अंग्रेजी  में

 १५९७
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 Ques  ३०  १६५६

 बीमें  के  राष्ट्रीयकरण
 की  प्रगति  के  बारे  में  वक्तव्य

 कौर  सैनिक  व्यय  मंत्री  म०
 च०  :  में  इस  सभा  के  सदस्यों  को  बीमा

 के  राष्ट्रीयकरण  के  सम्बध  हूई  प्रगति  से  अवगत  कराने  के  लिये  एक  संक्षिप्त  वक्तव्य  देना  चाहता

 सदस्यों  को  स्मरण  होगा  कि  जीवन  बीमा  निगम  अधिनियम
 की

 धारा  2(8)  के  श्रन्तगंत

 यह  व्यवस्था  की  गई  थी  कि  केन्द्रीय  सरकार  एक  तिथिਂ  निर्धारित  ate  उसी  दिन

 जीवन  बीमा  निगम  अस्तित्व  में  श्री  जायेगा  ।  सरकार  को  भी  इस  बात  कि  चिन्ता  थी
 बीमा

 सेवायों  का  प्रबन्ध  उसके  हाथों  में  नितान्त  आवश्यक  समय  से  एक  दिन  भी  अधिक
 न

 क्योंकि

 जब  तक  निगम  की  स्थापना  नहीं  हो  जाती  है  तब
 तक

 उनमें  किसी
 भी  प्रकार

 का  कोई  आधारभूत

 परिवर्तन  नहीं  किया  जा  सकता  इसीलिये गत  कुछ  से  हमारे  सारे  प्रयत्न  इसी  एक  बात

 पर  केन्द्रित  रहे  हैं  कि  १  सितम्बर  को  निगम  के  भझ्रस्तित्व  में  भराने  के  लिये  आवश्यक  समस्त  प्रारम्भिक

 कार्य  को  पूरा  कर  लिया  जाये  कौर
 श्राज  उसी  के  लियें

 एक  अधिसूचना जारी  की  जा  रही

 धारा १८  (१)  के  अन्तर्गत  जारीਂ  की  गई  एक  oe  अ्रधिसूचना
 द्वारा  बम्बई  नगर

 को  निगम
 के

 केन्द्रीय  कार्यालय  का  स्थान  भ्रधिसूचित  किया  जा  रहा  हैं  ।

 धारा ४८  (2)  के  भ्रन्तर्गत  बनाये  गये  नियमों  को  भी  प्रकाशित  किया  जा  चुका  प्रौर  उसकी

 एक प्रति  सभा-पटल पर  रखी  जा  रही  ह  ।  में  रखी  गई  ।  देखिये  संख्या  एस०-२५६/५६

 अधिनियम  की  धारा
 ४

 (2)  के  केन्द्रीय  सरकार
 को

 निगम  के  सदस्यों  के  रूप  में

 व्यक्तियों  की  नियुक्ति  करनी  इनकी  संख्या  पन्द्रह  से  झ्रघिक  नहीं  होनी  राज  वह

 अ्रधिसूचना  भी  जारी  की  जा  रही  जिसमें  निगम  की  सदस्यता  के  लिये  नियुक्त  व्यक्तियों  के  नाम

 दिये  गये  हैं  ।  में  उस  विवरण  के  अनुबन्ध
 *  की  एक  प्रति  भी  सभा  पटल-पर  रख  रहा  इस  में  निगम

 की  सदस्यता  श्र  निगम  के  विभिन्न  जोनल  तथा  डिविज़नल  कार्यालयों  का  ब्यौरा  दिया  गया  हैं  ।

 में
 इस

 अवसर  पर  संक्षिप्त  रूप  में  यह
 भी

 बताना  चाहता  हुं  कि  निगम  को  अस्तित्व  में  लाने
 के  लिये  क्या  प्रारम्भिक  कार्य  करना  श्रावश्यक  सबसे  पहले  तो  हमें  निगम  के  संगठन  के  ही

 बारे  में  निर्णय  करना  था  ।  सभी  संगत  बातों  पर  बड़ी  सावधानी  से  विचार  करने  के  बाद  हमने  यही

 निर्णय  किया  था  कि  आरम्भ  में  तो  इस  कार्य  के  लिये  संसद  द्वारा  देश  के  जीवन  बीमा  अधिनियम  द्वारा

 विभाजित  पांच  जोनों  में  ३३  डिवीज़नल  कार्यालयों  wie  लगभग  १८०  शाखा  कार्यालयों  की  स्थापना

 कीं  जाये  ।  मध्यम  प्राकार  के  किसी  भी  बीमा  समवाय  के  लिये  एक  डिवीजनल  सभी

 तारीक  कार्यों  के  उसके  प्रधान  कार्यालय  के  समान  ही  होगा  ।  उसमें  एक  महत्वपूर्ण भ्रातृ

 ag  यंह  कि  निधियों  के  विनियोजन  से  उसका  कोई  भी  सम्बंध  नहीं  रहेगा  ।  शाखा  कार्यालय

 के  कृत्य  भी  ऐसे  ही  भारतीय  बीमा  खप्तवायों  के  शाखा  कार्यालयों  के  कृत्यो ंसे  काफी  भिन्न  रहेंगे  ।

 जोनल  कार्यालय  के  दायित्वों  की  तुलना  किसी  sex  कार्यालय  के  दायित्वों  से  नहीं  की  जा  सकती

 है
 ।

 इन  दायित्वपूर्ण  पदों  पर  अधिकारियों
 की

 नियुक्ति  करने  के  लिये  हमें  उनके  चुनाव  में  श्रघिकतम
 सतकंता  से  कार्य  करना  श्रावइ्यंक  था  ।  यह  तो  ठोक  है  कि  अन्तिम  रूप  से  करने का

 दायित्व  निगम  का  ही  है  कौर  इसी  लिये  सभी  नियुक्तियां  अस्थायी  तौर  पर  ही  की  गई  हें  कौर  निगम

 द्वारा  उनकी  परिपुष्टि आवश्यक  फिर  ये  नियुक्तियां  इस  लिये  करनी  पड़ी  थीं  कि  जिससे

 निगम  अपना  काय  तुरन्त  ही  प्रारम्भ  कर  सके  ।  श्राप  स्वयं  भ्रनुभव  करेंगे  कि  विभिन्न  समवायों
 से  चुने  गये  सभी  लगभग  २५०  भ्र धि कारियों  में  अपेक्षाकृत  काय-कुशलता  शर  संक्षेप

 में  उनकी  परस्पर  तुलना  करने  का  एक  ढूंढने  का  कार्य  इतना  नहीं  था  ।  में  इस  संबंध

 में  केवल  यही  दावा  करता  हूं  कि  हमने  इन  नियुक्तियों  को  करने  में  प्रत्येक  व्यक्ति  के  दावों पर  उचित

 विचार  करने  का  भरसक  प्रयत्न  किया  मेंने  स्वयं  ही  सैंकड़ों  अधिकारियों  से  इन्टरव्यू  की  है  ।

 वित्त  मंत्रालय के  विद्वेष  कार्य  जो  बीमा-नियंत्रक  श्री  डी०  एन०
 भारत

 tia  अंग्रेजी  में

 देखिये  पृष्ट  ¥KoX—oR



 ३०  REUSE  बीमे  के  राष्ट्रीयकरण  की  प्रगति  १५६९६

 क  बार  म॑  वक्तव्य

 सरकार  के  भूतपूर्व  अभ्यर्थी  ake  अब  हिन्दुस्तान  कोश्नोपरेटिव  इंश्योरेंस  लिमिटेड  के

 अभिरक्षक  तथा  चार  ag  वरिष्ठ  अधिकारियों  ने  इस  कार्य  में  मेरी  सहायता  की  शाखा  सचिवों

 शादी  जैसे  अन्य  पदों  के  नामोद्दिष्ठ  जोनल  प्रबन्धकों  श्र  कुछ  अरन्य  व्यक्तियों  की  एक  समिति
 ने  अस्थायी  चुनाव  कर  भी  लिये  हैं  ।

 aa  निगम  वरिष्ठ  सेवा  समिति  की  सिफारिशें  को  ध्यान  में  रखते  हुए  इन  चुनावों का

 पुनरीक्षण  करेगा
 ।

 इस  समिति  के  सभापति  श्री  एस०  भाई
 सी०  एस०  प्राप्त  )

 है  at  इस  समिति  नें  एक  म  पहले  अपना  कार्य  प्रारम्भ  किया  यह  समिति  अधिकारियों
 की  सभी  वर्गों  को  श्रेणीबद्ध करेगी  ।  यह  भ्रेणीबर्द्  करण  निगम  को  उपलब्ध  होगा  शर  वह  निःसंदेह

 अपने  भ्रान्ति  ग्रा देशों को  जारी  करने  से  पहले  इन  सिफारिशों  पर  यथायोग्य  विचार  करेगा ।  हमारी

 बड़ी  कठिनाई  तो  समय
 की

 कमी
 की  रही  यही  नहीं  कि  ये  सभी  चुनाव  हमें  कुछ  ही  सप्ताहों  में

 करने  पड़े  बल्कि  साथ  ही  sara में  फल  ए
 विभिन्न  कार्यालयों  में  अधिकारियों

 की
 नियुक्तियां

 भी  इतने  ही  समय  में  करनी  पड़ी  थीं  जिससे  कि  वें  १  सितम्बर  तक  अपने  पदों  को  सम्भाल  लें  ।

 पुनर्गठन  के  इस  कठिन  कार्य  के  साथ  ही  हमें  यह  भी  देखना  था  कि  इस  समय  चालू  लगभग  Yo

 लाख  पालिसियों  से  सम्बंधित  कार्य  भी  शीघ्रता  कौर  कार्य-कुशलता  के  साथ  सम्पन्न  किया  जायें  ।

 इस  निगम  ने  अपना  जीवन  सर्वोत्तम  परिस्थितियों  में  प्रारम्भ  किया  है  ।
 उसे  सभी  सम्बंधित

 व्यक्तियों  का  उत्साहपूर्ण  सहयोग  देश  के  सभी  तबकों
 की

 संभावनायें  प्राप्त  हुई  हैं
 ।

 मुझे  पूर्ण

 विश्वास  है
 कि

 मेरे  साथ  यह  सभा  भी  इसके  देश  सेवा पूर्ण  उज्वल  जीवन  के  लिये  कामना
 करेंगी

 ।

 श्रतुबच्ध

 १.  श्री  एच०  एम०  पटेल  निगम  के  सभापति  होंगे  ।  इसके  साथ  वे  वित्त  मंत्रालय कें  सचिव
 ~  ९

 के  पद  पर  भी  कार्य  करते  रहेंगे  |

 इसके  अन्य  सदस्य  यह  हूं

 9
 श्री  मुहम्मद हाशमी  प्रेमजी  ।

 प्रो०  डी०  जी०  कब

 श्री  धीरेन  मित्र  ।

 बी  एस०  एम०  रामकृष्ण  राव ।

 बैग  AARTL  कुमार  जन  |

 i  विदिलाल  ललचाई  मे

 लाला  रघुराज  स्वरूप |

 श्री  एल०  Fo  आई०  सी ०  एस०  |

 बी  बी०  के०  कराई  सी०  एस०

 १७  0.0  एल०  एस०  वैद्यनाथन |

 ११  बी  ए०  |

 श्रे  ह  के०  कार  श्रीनिवासन |

 दे  ी  वी०  एच०  वोरा  ॥

 म  डी०  पी०



 १६००  बीमें  के  राष्ट्रीयकरण की  ३०  2EXS

 के  बारे  में  वक्तव्य

 स०  Fo

 इनमें  से  पांच  सदस्य--सर्वेश्री  वोरा  ale

 निगम  के  पूरे  समय  के  कमंचारी  होंगे  ।  अधिनियम  की  धारा  २०  में  एक  या  इससे  अधिक  व्यक्तियों
 को  निगम  के  प्रबन्ध-संचालक  या  निर्देशकों  के  रूप  में  नियुक्त  किये  जाने  की  भी  व्यवस्था  निगम

 इस  के  सम्बंध  में  अपनी  पहली  बैठक  में  ही  विचार  करेगा  |  उसे  यह  सुझाव  दिया  जा  रहा  है
 कि  aay  वैद्यनाथन  a  राज गोपालन  प्रबन्ध-संचालकों  के  रूप  में  नियुक्त  किया

 और  सर्वेश्वर  वोरा  तथा  गर्दन  को  का यं पालक  निदेशकों  के  रूप  में  नामोद्दिष्ठ  किया

 जाये  |  यह  भी  की  जाती  है  कि  यह  निगम  एक  ऐसी  प्रथा  भी  जिसके  भ्रनुसार  तीनों

 कार्य-पालक  निदेशक  अपने  मत  देंने  के  अधिकार  का  प्रयोग  नहीं  करेंगे  |

 att  मौर  दि पो जपत  कॉल

 दा

 प्रहर  रह

 1

 केन्द्रीय  पूर्वी  दक्षिणी  पश्चिमी  उत्तरी

 ज़ोन  ज़ोन  जोन
 शन

 जोनल  कार्यालय  .  कानपुर  कलकत्ता  मद्रास  बम्बई  दिल्ली

 डिवीजनल  कार्यालय  लखनऊ  |  लक  at  दिल्ली लग्न
 ं

 भ्रामरी  am  जलधर जलपाईगुड़ी  उदीपी

 नासिक भ्र सन सोल  मद्रास

 पटना  कोयम्बट्र  सतारा  अजमेर

 इन्दौर  मुजफ्फरपुर  मथुरा  नागपुर

 त्रिवेन्द्रम

 सुरत

 कटक  मछलीपट्रम  राजकोट

 शी  बंसल  झज्जर-रेवाड़ी  )  :
 इस  निगम  में  सेवामुक्त  किये  जाने  वाले  विभिन्न

 कारियों  को  प्रभावित  करने  वाली  रोज़गार
 सम्बंधी  नीति  पर  चर्चा  करने  के  लिये  भी  सभा  को  कुछ

 समय  देना  चाहिये  ।

 महोदय
 :

 हमारे  पास  कभी  बहुत  कार्य  ah

 श्री
 म०  च०  शाह  :

 में  कुछ  कह  सकता
 हूं  कि  यह  निगम  एक »  स्वाय  तथ शासी  निकाय  aire

 में  पहले ही  बता
 चुका  हूं  कि

 ये
 सभी  नियुक्तियां  श्रन्तकालीन  वे  निगम  के  अनुमोदन के  अधीन

 इसलिये यह  एक  बड़ा  ब्यौरेवार विषय  बन  जायेगा  ,  और
 में  समझता  हुं  कि  रोज़गार  समस्या के  सम्बंध  में  चर्चा  करने  से

 कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  सभा जब  भी  चाहे  निगम  की  नीति  के  सम्बन्ध

 मे  चर्चा  कर  सकती
 है  |

 भ्रंग्रेज़ी में



 ३०  FEXG  बीमें  के  राष्ट्रीयकरण की  प्रगति  १६०१

 के  बारे  में  वक्तव्य

 लंका  सुन्दरम  क्या  यह  सभा  निगम  की  रोज़गार  विषयक  नीति

 के  सम्बन्ध  में  चर्चा  नॉटी  कर  सकती  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  मंत्री  को  अनुदेशों  भ्र ौर  निदेशों  की  एक  मोटी  रुपरेखा

 बतानी  चाहिये  |  निगम  द्वारा  रोज़गार  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  भी  कुछ  नियम  होने  चाहिये  ।

 श्री  स०  च०
 शाह  मेंने  रखने  वक्तव्य  में  यह  स्पष्ट  तौर  पर  बता  दिया  हैं  कि  उच्च

 कारियों  को  चुनाव  के  लिये  एक  विशेष  समिति  नियुक्त  की  गई  रोरो  नियुक्तियां  भी  अन्तरिम

 परिपुष्ट  क्योंकि  बीमा  निगम  भ्र धि नियम  के  wait  इन  सभी  नियुक्तियों  को  निर्धारित  करनें  का

 अधिकार  केवल  निगम  को  ही  है  ।  हमने  अपनी  कौर  से  यह  श्राइवासन  दे  दिया  है  कि  2 &-2-  FaX
 को  जितने  भी

 कर्मचारी  सेवामुक्त  उन्हें ले  लिया  जायेगा
 ।

 यदि  किसी  व्यक्ति  के
 न

 लिये
 जाने की

 कोई  शिकायत  प्राप्त  होती  तो  में  उसकी  जांच  करने  दौर उन  सभी  oa के  उत्तर  देने के  लिये

 तैयार  लेकिन  नियुक्तियों  सम्बन्धी  नीति  निगम  को  ही  निर्धारित  करनी  है  ।

 श्री  ao  दशा  मोर  विभिन्न  समवायों  ने  व्यक्तियों  को  रोजगार  दिया

 हुमा  राष्ट्रीयकरण  के  स्व वे  सभी एक  ही  क्षेत्राधिकार में  ar  गये  उनके

 साथ  पक्षपात  किये  जाने  की  बहुत  सी  शिकायते  श्री  रही  हैं  ।  चूंकि  राष्ट्रीयकरण  की  सहमति  इस  सभा

 ने  दी  इसलिये  इन  विषयों  के  सम्बन्ध  में  जांच  करने  का  दायित्व  भी  इस  सभा  का  ही  कोई

 भी  स्वायत्त  निकाय  इस  सभा  के  नियंत्रण  से  बाहर  नहीं  रह  सकता  |

 लंका  सुन्दरम :  इस  सभा  ने  दो  वष  पुर्व  ही  सार्वजनिक  निगमों  पर  सरकारी  नियंत्रण

 के  प्रदान  के  सम्बंध  में  चर्चा
 की  थी  ।

 सरकार  ने  उस  समय  दो  श्राइवासन  दिये  थे
 कि

 वह  समवाय
 नियम  को  संशोधित  गौर  ऐसे  निगमों  के  कार्यकरण  की  जांच  करने  के  लिये  संसद् को  aaa

 बनाने के  एक  विद्वेष  विधि  भी  पारित  करेगी  ।  पर  उसने  भ्र भी  तक  उन  श्राइवासनों  को

 frat  नहीं  किया  है
 |  ऐसे  प्रचार  पर  हर  बार  इनके  स्वायत्तशासी  निकाय  होने  का  तक  दिया  जाता

 लेकिन साथ  हम  से  ऐसे  निगमों  से  सम्बंधित  विधान  को  पारित  करने  के  लियें  कहा  जाता

 अ्रध्यक्ष  महोदय  को  बड़ी  सावधानी  से  इस  प्रश्न  पर  विचार  करना  चाहिये  |

 tora  महोदय  :  माननीय  मंत्री  क्या  कहते  हैं
 ?

 श्री - [o  च०  दाह  :  में  aT  ध्यान  बीमा  निगम  अधिनियम
 की

 धाराओं  ११  श्र २३ २३
 की  प्रा कर्षित करता  हैं  ।  वास्तव  उसमें  कहा  गया  है  कि  १  सितम्बर  को  निगम  की  स्थापना

 की  जायेगी  ।  बीमा  समवायों  के  सभी  कर्मचारी  अब  धारा  ११  के  अ्रन्तगंत निगम  के  अधीन  हो जायेंगे  ।

 कर्मचारियों  कौर  अन्य  सभी  चीज़ों  के  बारे  में  धारा
 २३

 में  स्पष्ट  तौर  पर  यह  कहा  गया  है  कि  यह

 निगम  का  उत्तरदायित्व  )

 हमने  सभा  का  विश्वास  प्राप्त  करने  के  लिये  ही  यह  वक्तव्य दिया  में  बता  चुका  हूं

 कि  कल  एक  अधिसूचना  जारी  की  जायेगी  ।  वैसे  इस  प्रकार  का  वक्तव्य  देना  सरकार  के  लिये  भ्र नि वाये

 नहीं था  ।  श्रधितियम  के  अनुसार  यह  श्रावश्यक  भी  नहीं  है  ।
 अधिनियम  में  तो  केवल  अधिसूचना

 जारी  किये  जाने  की  व्यवस्था  है  ।  जहां  तक  नियमों  का  सम्बंध  उन्हें  सभा  पटल  पर  रखा  जाना

 चाहिये
 |

 हमने  यहीं  उचित  समझा

 कि

 सभा  की  Sow  में

 ही  उस  की

 सूचना  दे  देगा  टीक

 मूल  अंग्रेजी  में



 ROR  सभा का  ्  ३०  १९५६

 अध्यक्ष  महोदय
 :  इस  निगम  के  अन्तर्गत २,०००  3,000  रुपयों के  वेतन  वालें  पद

 भी  रहेंगे ।  क्या  उनकी  वरिष्ठता  सम्बन्धी  चर्चा  निगम  ही  करेगा  six  वह  ही  उन  सभी
 को  एक

 प्रबन्ध  के  ग्रन्तगत  लायेगा  ?  संसद  भी  ही  इन  सब  के  सम्बंध  में  चर्चा
 करेगी

 |  राष्ट्रीयकरण

 की  सफलता  इसी  बात  पर  निर्भर  है  कि  ये  निकाय  किस  प्रकार  से  कार्य  करते
 माननीय  सदस्यों

 इन  विषयों ने
 कई  गम्भीर  शिकायतें  की  में  इस  सत्र  के  समाप्त  होने  से  पहलें  किसी

 के  सम्बन्ध  में  चर्चा  करने  के  लिये  एक  घण्टे  का  समय  निर्धारित  करूंगा
 |

 समय  कौर  तिथि  में  बाद  में  निर्धारित  करूंगा  |

 सभा का  कार्य

 ह
 मंत्री

 सत्य  नारायण
 २८  को  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने

 के  पटल  पर  रखें  गये  जन  प्रतिनिधान  १९५० के  अंतगर्त

 बनाये  गये  नियमों  का  सल्ल

 २४  जुलाई  को  इस  सभा
 bad

 ख  किया  श्री  बसु  का  सुझाव
 था  कि

 इन  नियमों  के  सम्बंध  में
 इसी

 सत्र  में  चर्चा  होनी  श्री  मोरे  का  विचार  यह  था  कि  इन  पर  चर्चा  जन  प्रतिनिधान

 १९५१  के  genie  बनाये  गये  नियमों  के  साथ  ही  होनी  चाहिये
 ।

 इन
 नियमों

 को  at

 तक  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया  आशा  है  कि  शीघ्र  ही  उनको  अन्तिम  रूप  दे  दिया

 लेकिन  मुझे  इसका  पूर्ण  विश्वास  नहीं  हैं
 कि

 वर्तमान  सत्र  में  उन्हें  सभा-पटल  पर  रखा  जा  सकेगा
 ।

 सरकार  इस  सम्बन्ध  में  बिलकुल  निरपेक्ष  है  कि  इन  पर  साथ-साथ  चर्चा  हो  या  लग-अ्रलग
 ।

 यदि  इन  पर  एक  साथ  चर्चा  करनी  तो  फिर  शायद  इस  सत्र  में  ऐसा  करना  सम्भव  नहीं  हो  सकेगा
 ।

 यदि  उन  पर  अलग-अलग  चर्चा  करनी  तो  इस  सत्र  में  भी  ge Uc  के  अधिनियम के  अधीन  बनाये

 गये  नियमों  पर  चर्चा  किये  जाने  पर  मुझे  कोई  श्रापत्ति  नहीं  है
 ।  शायद  समय  कम  है  ।  यदि

 सभा  अधिक  समय  तक  बैठने  को  तैयार  तो  मुझे  कोई  भी  आपत्ति नहीं  )
 ।

 पत्ति
 क  भी  है  ।  मुझे  कोई  भी  आपत्ति  नहीं  होगी  यदि  इन  पर

 ७
 सितम्बर

 को
 विचार  किया

 जायें

 यह  मेरा  सुझाव ही  इसका  निर्णय
 तो

 सभा  ही  करेगी
 |

 लंका  सुन्दरम  )  श्राप  यही  चाहते हैं  ?

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 इस  चर्चा  को  ७  सत्र  के  लिये  रखने से  भी  कोई  हानि  नहीं

 होगी |

 श्री  डा०  दा०  मोरे  :  R&Yo  के  अधिनियम  के  श्रन्तगंत  बनाये  गये  नियमों

 का  सम्बंध  निर्वाचक  न  तैयार करने  से  भी  wt  चर्चा  न  करनें  निर्वाचक

 बलियां  तैयार  नहीं  हो  सकेंगी
 ॥

 श्री  सत्य  नारायण  सिंह
 :

 सरकार  ऐसी  कोई  कठिनाई  महसूस  नहीं  करती  ।

 रेणु  चक्रवर्ती  :
 हमें  इसी  सत्र  में  इन  नियमों  के  सम्बन्ध  में  चर्चा

 करने  का  समय  निकालना चाहिये  |  यह  इसलिये  कि  श्राम  चुनावों  के  सम्बन्ध  में  अवस्य  ही  इसकी

 कुछ  उपलक्षणायें  यह  हम  जानते  में  प्रत्येक  सदस्य  से  भ्रनुरोध  करती  हुं  कि  वें  इसमें  कुछ
 न

 कुछ  परिवर्तन  या  समायोजना  इसलिये  इस  पर  चर्चा  के  लिये  कुछ  समय  निकालना

 हत्या  वैद्यक  चाहे  हमें  समय  तक  ही  क्यों  न  बैठना  पड़े  |
 ना

 मूल  wast  में



 ३०  १९५६  राज्य सभा  से  संदेश  १६०३

 अध्यक्ष  :  तारीख  १४  तो  असम्भव  तारीख  १७,  १८,  १९  को  मेंने  मद्रास  में

 भ्रध्यक्षों  तथा  पीठासीन  पदाधिकारियों  का  सम्मेलन  बुलाया  जब  तक  यहां  संसद्  का  कायें

 समाप्त  न  हो  जाये  में  वहां  जा  कर  उस  किये  के  लिये  समय  नहीं  दे  सकता  ।  में  कौर  उपाध्यक्ष  महोदय

 दोनों  वहां  जा  रहे  इस  लिये १३  तारीख  के  बाद  सदन  की  बैठक  नहीं  हो  सकती  ।  में  इसकी

 अनुमति  भी  नहीं  दे  इस  लिये  माननीय  सदस्यों  को  ७  से
 ८

 तक  शाम  को  बेठना  पड़ेगा  ।  एक

 घंटा  प्रति  दिन  भ्रमित  बैठ  कर  १३  सितम्बर  तक  सब  काम  समाप्त  कर  देना  चाहिये  ।  माननीय

 सदस्य  MA  को  बैठने  का  समय  निकालेंगे  ताकि  इस  सत्र  के  ्  हम  श्रीराम  कर  सकें  ।

 श्री  भागवत झा  श्राज्ञाद  व  संथाल
 :

 इस  बात  की  कई  बार

 मंत्रणा  समिति  का  ध्यान  कराया  जा  चुका  है  कि  ६  बजे  के  ध  बैठना  ठीक  नहीं  है  ।  मुझे

 तो  बैठने  में  कोई  भ्रांति  नहीं  है  परन्तु  कठिनाई  यह  है  कि  गणपूर्ति  नहीं  रहती  है  कौर  घंटी  बजानी

 पड़ती  इस  लिये  बजे  के  चाट  बैठना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 tree  महोदय :  ऐसा  कोई  नियम  नहीं  कि  यदि  किसी  माननीय  सदस्य  की  किसी  कार्थ

 विद्वेष  में  रूचि  न  हो  तो  में  उन्हें  बाहर  जाने  से  रोक  नहीं  सकता  परन्तु  कभी  कभी  हमें  देर  तक

 बैठना ही  पड़ता  है

 राज्य-सभा  से  समस्या

 tafe:  (१)  मूझे  सभा
 को

 यह  सूचना  देनी  है  कि  लोक-सभा  द्वारा  १७  ae
 को  पारित  बिहार  पश्चिम  बंगाल  क्षेत्रों  का  PEXS  को  राज्य

 सभा  ने  बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  है  ।

 (२)  मुझे  सभा  को  यह  सूचना  देनी  है  कि  लोक-सभा  द्वारा  २२  PEUE  को
 पित  व्यक्ति  तथा  नियम  १९५५  के  सम्बन्ध  में  पारित  प्रस्ताव  को  राज्य-सभा

 ने  २८  C&Us  को  स्वीकार  कर  लिया  हैं  |

 साथ  ही  यह  भी  निवेदन  किया  है  कि  विस्थापित  व्यक्ति  तथा  नियम

 Feuy  जैसा  कि  उसे  अधिसूचना एस०  शिकार  को
 संख्या  ११६१,  दिनांक  ३०  १९४६

 द्वारा  भ्र ग्रे तर  संशोधित किया  गया  नियम  १४  के  उपनियम  (3). sera के  स्थान  पर  निम्नलिखित

 उप-नियम  को  रखा

 “(3)  For  the  purposes  of  calculating  the  number  of  members  of  a  joint

 family  under  sub-rule  (2),  a  person  who  on  the  relevant  date—

 (a)  was  less  than  eighteen  years  of  age;  or

 (b)  was  a  lineal  ascendant  in  the  male  line  of  anoter  living  member

 of  the  joint  family;

 shall  be  excluded:

 Provided  that  where  a  member  of  a  joint  family  has  died  during  the

 period  commencing  on  the  fourteenth  day  of  August,  1947,  and  ending  on

 the  relevant  date  leaving  behind  on  the  relevant  date  allor  any  of  the

 following  heirs;  namely,—

 (a)  a  widow  or  widows;

 (b)  a  son  or  sons  (whatever  the  age  of  such  son  or  sons)

 but  no  lineal  ascendant  in  the  male  line,  then,  all  such  heirs  shall,  notwith-

 standing  anything  contained  in  this  rule,  be  reckoned  as  one  of  the  joint

 faa  wast  में
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 [“(3)  उप-नियम  (२)  के  अन्तर्गत  किसी  संयुक्त  परिवार  के  सदस्यों  की  गणना  करने  के

 लिये  किसी  भी  ऐसे  व्यक्ति  को  जो  संगत  तारीख

 १८  वर्ष  से  कम  वायु  का  ;  या

 संयुक्त  परिवार  के  किसी  अन्य  जीवित  सदस्य
 का  सगोत्र  वंशज

 नहीं  गिना  परन्तु  शर्त  यह  है  कि  यदि  संयुक्त
 परिवार

 के
 किसी  सदस्य

 की
 १४

 १९४७  से  लेकर  संगत  तिथि  तक  की  अवधि
 में  मृत्यु  गयी है

 पर  उस
 संगत

 तिथि  को

 उसके  निम्नलिखित  उत्तराधिकारी  रह  गये  है  ;  च्

 विधवा  अथवा  विधवाएं  ;

 लड़का  अथवा  लड़के  लड़के  या  लड़कों  की  वायु कुछ  भी  क्यों न

 परन्तु  कोई  भी  सगोत्र  पूर्व जन हो हो
 तो  इस  नियम

 में
 किसी  भी

 बात के  होते हुए  ऐसे
 सभी

 उत्तराधिकारी  संयुक्त  परिवार  के  एक  ही  सदस्य  के  रूप  में  माने  जायेंगे

 डा०  लंका  सुन्दरम  )
 :  बिना  संशोधन  |

 समाचार  पत्र  तथा  GES )  विधेयक  जानो

 श्रेय  श्री  सभा  राज्य  सभा  द्वारा  पारित  विधेयक  पर  खंडवार  विचार  करेगी

 ताकि  समाचार  पत्रों  की  पृष्ठ  संख्या  के  मामले  में  परस्पर  प्रतियोगिता  को  रोकने  की  व्यवस्था  की

 जा  इसके  लिये  कुल  ३३  मिनिट  का  समय  है
 ।

 खंड २  विधेयक में  जोड़  दिया
 गया  ।

 खंड  ३  के  मूल्यों  तथा  पृष्ठों  को  विनियमित  करने  का  अधिकार

 श्री  नी०  श्रीकान्त  नायर  व  मावेलिक्कर  ।  ने  संशोधन  संख्या  ६,  त०  ब्०

 बिट्ठल  राव  )  ने  संशोधन  संख्या  ८  श्र  कौर  श्री  भक्त
 दन  गढ़वाल--पूर्व

 व  ज़िला  ने  संशोधन  संख्या
 ४

 प्रस्तुत  किये
 ।

 श्िध्यक्ष  महोदय :  ये  सभी  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 त०  ब०
 विट्ठल  राव

 :
 मुझे  उससे

 भ्रमित
 कुछ  नहीं  कहना  है

 जो
 कि  मेरे  सहयोगी  श्री

 aa  उस  दिन  कह  चुके  परन्तु  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  श्रमजीवी  पत्रकारों  प्रौढ़  सम्पादकों  से

 qual  लेने  पर  जो  भ्रापत्ति  की  थी  ae  कहा  था  कि  उनसे  औपचारिक रूप  से  ही  परामर्श  किया

 जायेगा  उसके  सम्बन्ध  में  में  निवेदन  करना  चाहता  हुं  ।  मुझे  यह  निवेदन  करना  है  कि  श्रमतालिका

 की  बेंठक में जब में  जब  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  श्रम  नीति  वाले  अध्याय  पर  विचार हो  रहा  था  तो

 इसी  प्रकार  के  कुछ  मामले  प्रस्तुत  हुए  थे  कि  क्या  कार्मिक  संघों  को  उद्योग  की  श्रमिक  स्थिति से

 परिचित  कराया  जाय  AAA  न  कराया  जाये  |  मालिकों  ने  ऐसा  करने  से  इन्कार  कर  दिया  art

 कर्मचारियों  के  प्रतिनिधियों  ने  यह  कहा  था  कि  बिना  ative  स्थिति  को  जानें  मालिकों  शौर

 कर्मचारियों
 के  बीच  कोई  बातचीत  नहीं  हो  सकती  थी

 ।
 समाचार-पत्र  उद्योग  जैसे  महत्वपूर्ण क्षेत्र

 में  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  किया  ही  जाना  क्योंकि  वे  इस  उद्योग  में  बड़े  भागीदार

 मूल्य  शर  पृष्ठों का  मामला  भी  सर्वप्रथम  श्रमजीवी  पत्रकारों  ने  ही  उठाया  इस  लिये

 में  मंत्री  महोदय  से  अनुरोध  करूंगा  कि  वह  मेरे  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लें  ।  are  तो  देना  में  कोई

 ऐसा
 संघ  नहीं  है  जौ  कि  मांगें  प्रस्तुत  करने  से

 पव
 उद्योग

 की
 श्रमिक  स्थिति  पर  विचार

 न

 मूल  wast  में
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 कर
 लेता  हो  ।

 कार्मिक  संघों  का  ore  के  झ्राधिक  ढांचे  में  विशेष  स्थान  sate  उन के  नेता

 जिम्मेदारी से  काम  नहीं  कर  सकते हैं  ।  इसीलिये  मैं  श्रमजीवी  पत्रकारों  से  परामर्श  किये  जाने  का

 ग्रनरोध ्  कर  रहा

 दूसरी  बात  यह  है  कि  इस  मामले  पर  हम  प्रथम  बार  चर्चा  कर  रहे  इसलिये  इस  संबंध में

 गये  सभी  श्रादेशों  को  मंत्री  महोदय  द्वारा  दोनों  के  पटलों  पर  रख  दिया  जाना  चाहिये  ताकि

 उनकी  कर  सकें  I

 श्री
 ato

 श्रीकान्त  मेरा  संशोधन  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।  भ्र  में  सदन  को  बताना

 चाहता  हूं
 कि

 पृष्ठों
 ale

 मूल्यों  के  नियंत्रण  के  संबंध  में  किये
 गये

 प्रयत्नों  के  पीछे  एक  लम्बा  इतिहास
 धन  पहले  समाचार-पत्रों  के  धनी  मालिक  ३  समाचार-पत्रों  से  छोटे  समाचार-पत्रों  को  दबा  दिया

 करते
 थे  ।  वह  विज्ञापनों का  स्वीकार  प्राप्त  करके  अन्य  सभी  को  मैद।न  से  हटा  देते  थे  ।  हमारा

 गरीब  देश  है  उसमें  कम  कीमत  के  समाचार-पत्र  ही  होने  चाहिये  |  एक  खाने  पैसे  वाले
 समाचार-पत्र  को  दो  श्राने  अथवा  भ्र ढ़ाई  खान  वाले  समाचार-पत्र  से  अधिक  ही  लोग  पढ़ेंगे  ।  प्रैस

 आयोग  ने
 भी

 यह  कहा  है  कि  देश  में  कम  कीमत  वाले  समाचार-पत्र  होने  चाहिए  ।  समाचार-पत्रों

 के  मालिकों  के  संघ  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  मूल्यों  कौर  पृष्ठों  का  प्रत्यक्ष  अनुपात  होना  चाहिये  ।

 इसका  अर्थ  यह  हुमा
 कि

 यदि  एक  ort  वाले  समाचार-पत्र  के  पृष्ठ  चार  हों  तो  दो  वाले  के
 होंगे  ।

 समाचार  लगभग  सभी  समाचार-पत्रों में  एक  जैसे  ही  होंगे  |  इसलिये  एक  खाने  वाले

 पत्र  में
 तीन

 पृष्ठों  पर
 तो

 समाचार  कौर  बाकी  विज्ञापनों  शादी  के  लिये  एक  ही  पृष्ठ  रहेगा  |

 उसके  मुकाबले  में  पृष्ठों  वाले  समाचार-पत्र  में  विज्ञापनों  के  लिए  काफी  स्थान  रहेगा
 ।

 इस  प्रकार

 लाभ  में  तो  श्रमिक  मूल्य  वाले  अख़बार  ही  रहेंगे  |  इसलिये  प्रयत्न  यह  होना  चाहिये  कि  कम  कीमत
 वाले  समाचार-पत्रों  को  अधिक  विज्ञापन  ताकि  वे  समचार  कौर  विज्ञापन  काफी  मात्रा  में  दे

 सकें
 |  इसलिये  जनसाधारण  के  हित  की  बात  यह  हैं  कि  इस  पर  नियंत्रण  होना  चाहिये  |  ऐसा न

 हो  कि  समाचार-पत्र  वाले  समाचारों  को  कम  करके  विज्ञापन  देने  लग  जायें  |  इस  बात  की  गारंटी

 होनी  चाहिये कि  प्रत्येक  समाचार-पत्र इतने  भाग  में  समाचार  अवश्य  देगा  |  यदि  ऐसा  न  किया गया
 तो  बड़े  बड़े  समाचार-पत्र  जिनके  विश्वव्यापी  सम्पर्क  अ्रधिक  से  अधिक  विज्ञापन  देने  लग  जायें गे

 शौर  उनका  मूल्य
 भी

 भ्रमित  होगा
 ।

 देश
 की

 जनता  सस्ते
 समाचार-पत्रों

 से  वंचित  रह  जायेगी

 इस  कारण  में  मंत्री  महोदय  दौर  सदन  का  ध्यान  इस  श्योर  भ्राकृष्ट  करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  :  अध्यक्ष  चूंकि  परसों  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  इस  विधेयक  के

 प्रथम  वाचन  के  वाद-विवाद का  उत्तर  देते  हुए  यह  भ्राइवासन दिया  है  कि  यद्यपि  वे  इसके  लिये

 तैयार  नहीं  हैं  कि  वे  कानूनी  तौर  से  पत्रकारों  कौर  सम्पादकों  से  परामर्श  लेकिन  वे  गैर-रस्मी

 तरीके  से  शायद  जरूर  राय  ले  इसलिये  इस  श्रीनिवासन  के  आघार पर  में  अपने  संशोधन को
 at

 नहीं  बढ़ाना  कौर  उसको  वापिस  लेता  हूं  ।

 सूचना  alt  प्रसारण मंत्री  :  संशोधन क्या  है  ?

 महोदय :  जिन  खंडों  और  संशोधनों  को  प्रस्तुत  किया  जा  चुका  वह
 उस

 पर

 बोल  रहे

 श्री  स०  दि०  गुरु पाद स्वामी  परसों  मंत्री  महोदय  ने  कहा  था  कि  विधेयक  में

 किसी  स्थायी  अनुसूची  को
 व्यवस्था  करना

 सम्भव
 नहीं  होगा

 ।  क्योंकि  समय  समय  पर  अखबारी

 का  मूल्य  बदलता  रहेंगा  |  यह  कठिनाई  तो  मेरी  समझ  में  जाती  है
 ।

 परन्तु  क्या  उसका  कोई

 हल  नहीं है  ?  मूल्यों  की  भ्रनुसूची  निश्चित  करते  समय  उस  समय  के  अ्रखबारी  कागज
 के

 मूल्य  का  ध्यान  रख  कर  ही  कुछ  अवधि  के
 लिये  इस  भ्रनुसूची

 को
 निश्चित  करना  होगा  ।  मान

 अनिस

 wast  में
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 लीजिये  कि  इसका  निर्णय  पांच  वर्ष  के  लिये  किया  जाता हैं  |  इस  प्रविधि  के  लिये  तो  अनुसूची  की

 व्यवस्था की  ही  जा  सकती  है  ।  खेद  है  कि  केवल  इस  आधार  पर  सरकार  को  सभी
 अधिकार

 दिये  जा

 रहे  सदन  को  इस  बात  का  पता  लगाना  चाहिये  कि  सरकार  ने  दरों  के  संबंध  में  क्या  विचार

 किया हैं  |

 चना  कौर  प्रसारण  मंत्रालय  के  पास  इस  कार्य  के  लिये  एक  संगठन  है  ।  प्रैस  जिसे

 प्रैस  पंजीयन  अधिनियम  १८६७  के  ्  नियुक्त  किया  गया  इस  संबंध  में  प्रच्छी  सहायता  कर

 सकता  मंत्री  महोदय  श्रासानी  से  भ्रनुसूची  तयार  कर  सकतें  इसी  प्रकार  पृष्ठों
 की

 संख्या

 का  निर्णय  भी  किया  जा  सकता  है  ।  यह  भी  आवश्यक  हैं  कि  ऐसे  समाचार-पत्रों  को  रोका  जाये
 जो

 किसी  स्तर  विशेष  को  बनाये  रखने  में  हैं  ।

 में  फिर  अनुरोध  करता  हूं  कि  मंत्रालय  में  जो
 भी

 साधन  उपलब्ध  उनका  उपयोग  करते

 हुए  हमें  मूल्यों की  भ्रनुसूची  तैयार  करनी  चाहिय े।  यदि  इस  समय  यह  सम्भव  नहीं  है  तो  शीघ्र  ही

 इसे  तेयार  कराया जाय  यद्यपि  यह  भी  मेरा  मत  है  कि  इस  ware  पर  विधेयक  को  रोका  नहीं  जाना

 चाहिये  ate  में
 ora  करता

 हूं  स्वयं  विधेयक  में  मूल्यों  संबंधी  अनुसूची  को  सम्मिलित  करना
 संभव

 हो  सकेगा |

 श्री  श्रच्युतन  )
 :

 में  माननीय  मंत्री  से  श्री  श्रीकान्तन  नायर  के  संशोधन  पर

 रता  से  विचार  करने  की प्रार्थना  करूंगा  ।  विधेयक  को  प्रस्तुत  करते  समय  मंत्री  महोदय  ने  इसे

 रखने

 का  यह  कारण  बताया  था  कि  अनुचित  मुकाबला  न  हो  कौर  छोटे  छोटे  अथवा  स्थानीय
 क भाषाओं के

 के
 को  कुछ  लाभ  हो  उन्हें  कुछ  प्रतीक  विज्ञापन  मिल  सकें  ।  अन्यथा बड़ी  कठिनाई

 होगी  जिस  उद्देश्य  के  लिये  यह  सब  कुछ  किया  जा  रहा  उसे  प्राप्त  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।
 प्रत्येक

 राज्य  में  कई  कई  दैनिक  निकलते  यदि  वे  विज्ञापनों  के  लिये  भाग  दौड़  नहीं  करेंगे  तो  वे  भ्र पना

 अस्तित्व कायम  नहीं  रख  सकते  विधेयक का

 ve
 तो  प्रच्छ्छ  परन्तु  प्रारम्भ  में  हमें

 दिक  भाषा ग्र ों  के  समाचार-पत्रों  को  कुछ  सुविधायें  तो  देनी  हीਂ  ताकि  वह  काफी  समय  तक

 न  भ्रातृत्व  को  बनाये  रख  सकें  |  इसलिये  एक  श्राना  डेढ़  वालें  समाचार-पत्रों  को

 कुछ  छूट  दी  जानी  चाहिये  ।  उन्हें  कुछ  अधिक  पृष्ठों  की  अ्रनुमति  होनी  चाहिये  ताकि  वह  समाचारों

 के  साथ  साथ  विज्ञापनों  का  भी  कुछ  बढ़ा  सकें  ।  श्रोता  है  कि  मंत्री  महोदय  इस  संशोधन  पर
 ध्यान  देंगे  |

 fat  म०  कच्छ  में  श्री  faa  राव  के  संशोधन

 समर्थन  करता  हूं
 ।

 इसमें  केवल  यह  कहा  गया  हैं  कि  पृष्ठ  मूल्य  अ्रनुसूची
 को

 तैयार  करते

 समय  श्रम  जीवी  पत्रकार  संघ  तथा  पत्रकारों  की  अन्य  संस्थानों  से  परामर्श  करना  चाहिये  ।  परसों

 मंत्री  महोदय  ने  भ्र पने  उत्तर  में  कहा  था  कि  ऐसा  करना  आवश्यक  नहीं  था  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था

 कि  इस  संबंध  में  प्रकाशकों  की  संस्थानों की  राय  ली  जायेगी  ।  मेर  विचार में  ऐसी  दो संस्थाएं  एक

 भारतीय  कौर  पूर्वी  समाचार-पत्र  संस्था  कौर  दूसरी  भारतीय  भाषाई  समाचार-पत्र  संघ  ।  इन  संस्थाओं

 का  चंदा  इतना  प्रतीक  है  कि  छोटे  छोटे  समाचार-पत्र इसके  सदस्य  नहीं बन  सकते  हैं  ।
 उन्होंने

 छोटे  समाचार-पत्रों  की  सम्मति  जानने
 की

 बात  भी  परन्तु  उनका  कोई  संगठन  नहीं  है  ।

 इसलिये मेरा  भ्रनुरोध  यही है  कि
 उनके  हितों  के  लिये  पृष्ठ-मुख्य  अनुसूची  श्रमजीवी  पत्रकार

 संघ  की  मंत्रणा  से  बनाई  जानी  चाहिये
 |

 पत्रकार  व्यापार  नहीं  करते  परन्तु  व्यापार  के

 चढ़ाव  का  उन  पर  प्रभाव  तो  पड़ता  ही  है
 ।

 इसलिये  इतना  कह  कर  ही  इस  बात  को  टाला  नहीं  जाना
 चाहिये  कि  पत्रकारों  का  व्यापार  से  कोई  संबंध  नहीं  है  ।  कई  मामलों  में  पत्रकारों  की  राय  जानना

 में

 ग्रावश्यक
 है  कौर  समाचार  पत्रों  के  संबंध  में  तो  इसके  अनुसार  उनकी  राय  ली  ही  जायेगी  ।  इसलिये a

 श्री  राव
 द्वारा  प्रस्तावित  संशोधन  का  सेन  करता  हूं  ।

 मूल  sit  मे
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 दी०  चल
 बर्मा  x  यह  बड़ा  कठिन  काम  है  जिसे  मंत्री  महोदय  को

 करना ह  ।
 में  अनुरोध  करूंगा  कि  काम  को  ठीक  ढंग  से  चलाने  के  लिये  यह  आवश्यक  है

 कि

 शकों  के  साथ  साथ  सम्पादकों
 और

 श्रमजीवी  पत्रकारों  को
 भी

 इस  कार्य  से  संबद्ध  किया  जाय
 ।  इसमें

 कोई  कठिनाई  नहीं  श्रमजीवी  पत्रकारों  की  भ्र पनी  एक  दो  संस्थाएं  हैं  we वे  मंत्री
 महोदय

 को  भ्र पनी

 निश्चित  राय  दे  सकती  sf  ।  सम्पादकों  की  संस्था  भी  ऐसा  कर  सकती  है  ।  समाचार-पत्रों पर  हम

 केवल  श्रमिक  दृष्टि  से  ही  नहीं  देखते  qI ce
 और  केवल  इस  दृष्टि  से  ही  इनकी  पृष्ठ-मूल्य  झ्रनुसूची  भी

 तैयार  नहीं  की  जानी  चाहिये  ।  समाचार-पत्रों  को  चलाने  के  लिये  इसके  अतिरिक्त  भी  कौर  बातों

 का  ध्यान  रखा  जाना  चाहिये  ।  प्रत्येक  पत्रकार  प्रौढ़  सम्पादक  को  यह  पता  होता  है  कि  उनका

 HY  चल  रहा  हं  इसलिये  उनकी  राय  हर  हालत  में  सहायक  होगी  |

 इसके  अतिरिक्त  हमें  मामले  पर  सामूहिक  दृष्टि  से  भी  विचार  करना  चाहियें
 ।  इसलिये

 यह  जरूरी  है  कि  पृष्ठ-मूल्य  अनुसूची  तैयार  करने  में  इनका
 भी

 हाथ  रहना  ही  चाहियें
 ।

 एक  माननीय  सदस्य  ने  किसी  भ्रमणकारी  विशेष  का  उल्लेख  किया  are  बताया  कि  उसके

 भव  से  लाभ  उठाया  जा  सकता  है  ।
 एक  व्यक्ति  का  कोई  wer  नहीं  इस  मामले

 में
 समूचे  मंत्रालय

 के  झ  से  लाभ  उठाया  जाना  चाहिये  ।  इसके  साथ  ही  समाचार-पत्र  तैयार  करने  वालों  के  अनुभव
 से  भी  वंचित  नहीं  रहना  चाहिये  ।

 इसलिये  में  स्त्री  महोदय  से  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लेने  की  प्रार्थना  करूंगा  उनसे

 निवेदन  करूंगा  कि  औपचारिक  परामर्श  से  काम  नहीं  चल  सकता  है  ।

 डा०  लंका  च्  श्राप  मंत्रालय  के  लिये  यह  आवश्यक  बनाना  चाहते  हें
 ?

 श्री  do  चं०  mat
 :

 माननीय  मंत्री  के  लिये  परामशं  लेना  श्रीनिवास  होना  चाहिये  कौर

 यह  बात
 मंत्रालय

 बस झ्र गर  पाठकों  के  हित में  ही  होगी  ।
 यह

 उनके  भी  हित  की
 हदी

 बात

 होगी  जो  कि  समाचार-पत्र  तैयार  करते  हैं  ।  इस  प्रकार  जो  अनुसूची तैयार
 होगी

 वह  सबको  स्वीकार

 होगी  कौर  यदि  मंत्रालय  कौर  प्रकाशकों  की  ही  बात  रही  तो  काम  नहीं  बनेगा ।

 केसकर
 :

 सबसे  पहले  में  श्री  त०  qo  faga  राव  द्वारा  प्रस्तुत  नौ  एक  या  दो

 सदस्यों  के  उसी  जैसे  संशोधनों  द्वारा  सेन  किये  गये  संशोधन  को  लूंगा
 ।

 में  संशोधन
 को  स्वीकार

 करने मे  असमथ  हूं  ।
 कल  मेंने

 जो
 कुछ  कहा  था  उसे  में  दोहराना  नहीं  किन्तु  में  पूरे  जोर  के

 साथ  निवेदन  करता  हूं  कि  हर  किसी  के  साथ  ्  करना  आवश्यक  नहीं  है
 ।

 यह  बात

 नहीं  हें  कि  हम  श्रमजीवी  पत्रकारों  या  सम्पादकों  के  महत्व  को  कम  करने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं
 ।

 परन्तु  जब  हम  समाचारपत्र  का  मूल्य  निश्चित  करने  का  प्रयत्न
 कर

 रहे  हैं
 भ्र

 हमें
 यह

 निर्णय  करना

 है  कि  क्या  इस  मूल्य  विशेष  से  समाचार-पत्र  को  लाभ  होगा  या  स्वभावतः  समाचार-पत्र  के

 प्रबन्धकों  से  परामर्श  करना  श्रावस्ती  यह  बहुत  सरल  उचित  बात  समाचार-पत्र की

 सामूहिक  आत्मा  के  बारे  में  कौर  श्री  दी०
 च०

 शर्मा  द्वारा  उल्लिखित  wea  बातों  को  मेंने

 चस्पा
 के

 साथ  सुना  है
 ।

 इसमें  सन्देह  नहीं  में  इस  सामूहिक  उत्तरदायित्व  में  दिलचस्पी रखता
 किन्तु मुझे  विशिष्ट  उत्तरदायित्व  का

 भी
 ध्यान  रखना  पड़ता  है

 ।
 जैसा  कि  मेंने  मुझे

 पत्रों  के  लिये  काम  योग्य  मूल्य  की  व्यवस्था  करनें  में  निश्चय  ही  दिलचस्पी  है
 ।  मेंने  कल  यह  कहां

 था  कि  यदि  श्रावक  gar  तो  मैं  पत्रकारिता  से
 संबंध  रखने

 वालें  भ्रत्यन्त  अनुभवी  व्यक्तियों
 से

 भी

 c  करूंगा  और  यह  ज्ञात  कहूंगा  कि  कया  उन्हें  कोई  ग्रन्थ  सुझाव  देने
 —  —————$$__—

 अंग्रेजी  में
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 श्रीकान्त  नायर  यह  चाहते  हैं  कि  हमें  डेढ़  जाना  शौर  उस  से  कम
 दूसरी  वात  यह  है  कि  श्री

 मूल्य  के  समाचार-पत्रों  को  ग्रनुविहित  रूप  से  निकाल  देना  चाहिये  |  में  उनके  ah  को  समझ  न

 अधिक  वाले  समाचार-पत्रों  को
 सका  हूं  ।  कुछ  अरन्य  सदस्य  यही

 भी  कह  सकते  हैं
 कि

 द्रमुक  मुख्य  से

 निकाल  दिया  जाय  ।  इस  तरह  तो  मुख्य-पृष्ठ  अनुसूची  के  लिये  बहुत  ही  कम  रहेगा  ।  यदि  हम  किसी

 श्रेणी  विशेष  के  समाचार-पत्रों  को  निकाल  दें  शौर  केवल  एक  श्रे  णी  विशेष  के  ही

 ढांचे  का  निर्धारित  जो  कि
 पत्रों  को  रहने  दें  तो  किसी  प्रकार  के  मूल्य

 एक  संतोषप्रद  तथा  वांछनीय  कार्य  संभव  नहीं  हो  at  |  मैंने  इस  को  बहुत  सावधानी
 से

 सुना
 ।

 य  वाले  समाचार-पत्रों  के  संबंध  में  अपवाद  किया
 उनका  यह  कहना  है  कि  किसी  मृत्य  विशेष  कम  मूट

 जाना  चाहिये  ।  जो  कुछ  उन्होंने  कहा  उसे  में  निश्चय  ही  ध्यान  में  रखूंगा  ।  अ्रनुसूधी  तैयार  करते

 समय  इस  बात  का  ध्यान  रखा  जायेगा  ।  यह  बात  याद  रखी  जानी  चाहिये  कि  कभी  भी  किसी

 चार-पत्र  के  मूल्य  से  उस  समाचार-पत्र
 के  छोटे  या  बड़े  होने  का  ग्रा भाव  नहीं  मिलता  है  ।  हो  सकता

 है  कि  किसी  समाचार-पत्र  का  मूल्य  दो  पैसा  परन्तु  उसकी  दस  लाख  प्रतियां  बिकती  हों  ।  हम

 उसे  एक  छोटा  समाचार  पत्र  नहीं  समझ  सकते  हैं  ।  चार  अना  मूल्य  वाला  कोई  समाचार-पत्र  छोटा

 समाचार  पत्र  हो  सकता  उसका  परिचालन  कम  हो  सकता  उसका  परिचालन  केवल  कुछ

 गिने  व्यक्तियों  में  ही  हो  सकता  है  श्र  यह  भी  संभव  है  कि
 दो  पैसा  मूल्य  वाले  समाचार  पत्र

 की  दस

 लाख  प्रतियां  बिकती  हों  ।

 लंका  सुन्दरम  :  भ्रापको  दैनिक  ate  कर-दैनिक  समाचार-पत्रों  में  विभेद  करना  चाहिये  |

 डा०  केसकर
 :  इस  समय  यह  अनुसूची दैनिक  कौर  साप्ताहिक  समोवार-पत्रों  के  लिए

 बनाई  गई  है--साप्ताहिक  के  लिये  नहीं  इस  धारणा  के  अनुसार  सत्य  पत्रों  का

 इस  में  प्रश्न  नहीं  उठता  |

 लंका  सुन्दरम  :  एक  साप्ताहिक  पत्रਂ  तथा  साप्ताहिक  पत्र  में  क्या

 अन्तर
 है  ?

 केसकर
 :  मेरे  मित्र  इसे  ae

 तरह  जानते  हैं
 तथा  निश्चित  रूप  से

 उल्लेख
 है

 भा किया  wae  |  इस  समय  भी  डाक  व  तार  शअ्रधिनियम  त  पुस्तक  पंजीयन  अधिनियम  में  भी

 यह  बहुत  स्पष्ट हैं  ।

 श्री  स०  fo  गुरु पाद स्वामी  :  यदि  किसी  पत्र  में  तथा  दोनों  दिए

 गए हों तो ?

 तो
 इस  मिश्रण  में  प्राकार  देखना  होगा  कि  प्रभुत्व  किसका  परन्तु में

 ऐसा  महसूस  करता  हूं  कि  यदि  हम  कुछेक  पत्रों  को  निकाल  दें  तथा  इसे  समाचार-पत्रों
 की  एक  सीमित

 श्रेणी  तक  ही  रहने  दें  तो  सारी  योजना  निश्फल  हो  जायेगी  ।  यदि  हम  इस  प्रकार  कोई  संविधिक

 निर्भयपन  पारित  करें  हम  एक  परिवर्तनशील  मूल्य  ढांचा  या  अनुसूची  नहीं  बना  श्राप  इसे

 कोई  नाम  दे  सकते  हैं  |  cog  मेरे  माननीय  मित्र  ने  छोटे  पत्रों  के  बारे  में  जो  विचार  व्यक्त  किये  हैं

 उन्हें  प्रदान  के  संबंध  मे  क्रियात्मक  फैसला  करते  समय  निस्संदेह  ध्यान  में  रखा  जायगा  |

 मेरे  मित्र  श्री  भक्त  दर्शन  ने  पहले  ही  संशोधन  वापस  लेने  की  अनुमति  चाही अतएव

 मुझे  उनके  सम्बन्ध  में  ग्र ग्रे तर  कुछ  नहीं  कहना  है  ।

 इसके  च्च्  अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संमोद्यन  संख्या  ६,  ८
 कौर  मतदान

 के  लिये  प्रस्तुत

 किए  गए  तथा  स्वीकृत हुए  ।

 मूल  sist  में
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 संशोधन  संख्या  ४  सभा  की  अ्रनमति  से  वापिस  ले  लिया  गया  ।

 [oer  महोदय  :  प्रशन  यह
 है

 खंड  ३  विधेयक  का  wt  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  ।

 खंड  ३  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 खंड  ¥
 wiz  ५  विधेयक  में  जोड़  दिए  गये

 |

 खंड  ६--(  )

 श्री  रामचन्द्र  रेडडी  में  प्रस्ताव करता  हुं  कि

 (2)  पृष्ठ  ३४  (8  )  पंक्ति  ११  में  “0116
 thousand  rupeesਂ  हजार  रुपये  )

 दाब्दों  के  स्थान  पर  hundred  rupeesਂ  सौ  दाऊद  रखे  तथा

 ~
 (२)  पंक्ति  १३  में  thousand  rupeesਂ  हजार  रुपये  दादों

 स्थान  पर  two  hundred  rupees  at  शब्द रखे  जायें  ।

 मुझे  पूर्ण  विश्वास  है  कि  सरकार  छोटे  समाचार-पत्रों  को  अधिकतम  सम्भव  सहायता  देना  चाहती
 @  यदि  १०००  रु०  या

 २०००  रु०
 का  दण्ड  रखा  गया

 तो
 छोटे  समाचार-पत्रों  को  बहुत  कठिनाई

 ट  सामना  00 २  ग्या  ।  यदि  सरकार  छोटे  समाचार-पत्रों की  सहायता करना  चाहती  है  तो

 श्र्थदण्ड  की  को  घटाना  होगा  ।  माननीय  मंत्री  मेरे  संशोधन  पर  इस  दृष्टिकोण  से  भी  विचार

 करें  कि  प्रेस  तथा  पुस्तक  श्रधघिनियम  १८६७ की  धारा  १६  क  के  अन्तर्गत  केवल  yo  रुपये

 तथा  धारा  के  अंतगर्त  प्रत्येक  कोताही  के  लिए  ५०  रुपये  अर्थदण्ड
 की

 व्यवस्था  है  ।

 खंड  ६  में  यह  बात  भी  स्पष्ट  नहीं  की  गई  है  कि  शिकायत  किससे  की  जानी  चाहिये  |

 यह  ज्ञात  नहीं  कि  क्या  शिकायत  झ्र घि कारी  से  की  जानी  चाहिये  या  दण्डाधिकारी  से  की  जानी

 चाहिये  जिसे  वहां  का  क्षेत्राधिकार प्राप्त  हो  इत्यादि  ।  दण्डाधिकारी से  शिकायत  किये  जाने  पर

 उसे  भ्रथंदण्ड  का  करने  का  अधिकार  शभ्रवध्ष्य  ही  प्राप्त  होना  चाहिये  |

 इस
 संबंध  में  में  खंड

 ७
 का  भी  निर्देश  कर  देना  चाहता  हूं

 ।  निस्संदेह
 उस  खंड  के  संबंध  में

 कोई  संशोधन  नहीं  रखा  गया  है  ।  इसमें  लिखा  है  कि  प्रेस  रजिस्ट्रार  मेंਂ  शिकायत करे  ।

 aq  में  sect  के  अरथ  नितान्त तर  स्पष्ट  नहीं  हैं  ।

 कसकर  :  इसका we  हैं  कि  रूप  से  नहीं
 ।

 भी  रामचन्द्र  डूडी

 प्रेस  तथा  पुस्तक  पंजीयन में  भ्र धि नियम  मेंਂ  wee  विद्यमान

 नहीं  दें

 TSto  केसकर
 :  में  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं

 कि
 श्री  रामचन्द्र  हड्डी  का

 संशोधन  अनावश्यक

 विधेयक  में  ये  लिखे  हुए  हैं
 :

 zi
 जर्माना  जो  कि  एक  हजार  रुपये  तक  हो  सकता  है  ।

 कौर

 tb
 के  के  के  के  eo  के  #  ee  जर्माना  जो  कि  दो  हजार  रुपये  तक  हो  सकता  है  |

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 केसकर ]

 छोटे  समाचार-पत्रों  के  हितों  का  समर्थन  करते  हुए  माननीय  सदस्य  को  इस  बात  का  भी  ध्यान

 रखना  चाहिये  कि  कई  ऐसे  बड़े  समाचार-पत्र
 भी

 हें  जिनके  लिये
 १०००  रुपयें  का  जुर्माना  कोई  बड़ी

 बात  नहीं  कौर  वे  उससे  भी  भ्रमित  जुर्माना  दे  कर
 पर्याप्त  लाभ  कसा  सकते

 इसीलिये

 बड़े  सोच  विचार  के  बाद  ही  जुर्माने  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित
 की

 गयी  है
 ।

 दण्ड  देने  वाले

 प्राधिकारी  को  इस  बात  की  पूरी  स्वतंत्रता  है
 कि

 वह  इस  सीमा  के
 बद्री

 इन्दर  कितना  भी  जुर्माना

 लगा  सकता  है  ।  छोटे  समाचार-पत्रों  पर  कम  ही  जुर्माना  लगाया  जायेगा  ।  में  नहीं

 करता  कि  कोई  भी  प्राधिकारी  छोटे  समाचार-पत्रों  पर  अधिक  जुर्माना  लगायेगा  कौर  बड़े

 पत्रों  पर  कम  जुर्माना लगायेगा  ।

 डा०  लंका  सुन्दरम  :  समाचार-पत्रों  पर  कोई  जुर्माना  लगाने  से  पहले  उन्हें  चेतावनी  क्यों
 नदी

 कसकर  :  समाचार-पत्रों  के  प्रबन्धक  विधि  तथा  विनियमों  से  weal  प्रकार  से

 चित हे  हम  उनसे  तराशा  नहीं  करते  कि  वे  किसी  भी  नियम  का  अनजानपन में  प्र ति लंघन  करेंगे  |

 यदि  कोई  अतिलंघन  gar  है  यह  स्पष्ट  हो  जांता  है  कि  वह  अनजाने  में  ही  हो  गया  है  तब  जुर्माना

 लगाने  की  कोई  शभ्रावइ॑यकता नहीं  |  वह  बात  तो  समझी  जा  सकती  है  ।  में  समझता हुं  कि  श्री

 राम  चन्द्र  रेड्डी  एक  अनावश्यक  बात  का  समर्थन  कर  रहे  हैं
 ।

 वे  जो  भ्रम  निकालना  चाहते  हैं  वह  तो
 इस  विधेयक  में  सम्मिलित ही  हैं  ।  मुझे  aren  हैं  कि  माननीय  सदस्य  अपने  इस  dated  के  लिये

 अ्रधिक  ७  नहीं  करेंगे  |

 उन्होंने  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  मांगा
 है

 कि
 इस

 प्रकार
 की

 शिकायतें  कौन  प्राधिकारी  प्राप्त
 करेगा |  वह  प्राधिकारी एक  योग्य  न्यायिक होगा  ।  अ्रत्यधिक  विशेष  मामलों  के  संबंध

 में
 प्राधिकारी  का  उल्लेख  नहीं  किया  गया  में  समझता  हूं  कि  इसके  उल्लेख  करने

 की  कोई

 झावइ्यकता भी  नहीं

 प्रिय  महोदय :  कया  में  संशोधन
 को

 मत  के  लिये  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करूं
 ?

 tat  रामचन्द्र  हड्डी  :  में  संशोधन  वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 संशोधन सभा  की  श्रीमती  से  वापिस लिया  गया

 jaa  महोदय  :  प्रदान यह  है

 खंड  ६  विधेयक का  अंग  बनें  2.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हम्ना  |

 खंड  ६  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  ।

 खंड  ७  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 श्री  भक्त  cart  गढ़वाल-पूर्वे  व  जिला  म  अपने  संशोधन

 संख्या  १  पर  २  प्रस्तुत  करता  हूं  जो  कि  इस  प्रकार  हैं  :

 पृष्ठ  १,  पंक्ति  ५  कौर  ६  में  निम्न  भ्रंश  हटा  दिये  जाये

 4,  भ्र  काश्मीर  राज्य  के  प्रतिष्ठित

 पृष्ठ  १,  पंक्ति ७  से  ११  हटा  दीਂ  जायें  ।

 eee

 मूल  wast  में
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 धारा  १  में  कहा  गया  हैं  कि  इस  कानून  को  जम्मू  कौर  काश्मीर  में
 न

 लागू  किया  जाये  ।  लेकिन

 में  चाहता  हं  कि  इसको  जम्मू  शर  काश्मीर  में  भी  लागू  किया  जाये
 ।

 में  देख  रहा  हूं  कि  सदन  में  जो

 कानन  पास  होते  हैं  उनमें  से  बहुत  से  जम्मू  कौर  काश्मीर  पर  लागू  किये  जाते  हैं
 ।

 भ्र भी  परसों  ही

 जो  नेशनल  वालंटियर  कोर  का  कानून  पास  किया  हैं  उसको  जम्मू  काश्मीर  पर  लागू  किया

 गया  इसी  तरह  से
 नेशनल  हाईवेज  बिल

 भी  जो  हमने  स्वीकार
 किया  था  वह  जम्मू  ate

 काश्मीर  पर  लागू  किया  गया  है  ।  लेकिन  इस  कानून
 को

 जो  कि  इतना  महत्वपूर्ण  है  हम  जम्मू  प्र

 काश्मीर  पर  लागू  कयों  नहीं  कर  रहे  इसका  स्पष्टीकरण  नहीं  किया  गया  हैं
 |

 इस  संबंध  में  में  यह  भी  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जम्मू
 a

 काश्मीर  के  बारे  में  हम  जो

 ढीला  रुख  भ्रातियां  किये  हुए  हैं  वह  ठीक  नहीं
 ।

 हमारी  भारत  सरकार  को  अपना  प्रचार  तेजी

 से  करने  की  जरूरत  है  ।  क्या  हम  लोग  इस  बात  को  नहीं  जानते  कि  कांस्टीट्यूशन  हाउस  में  बैठकर

 एक  स्वनामधन्य  महिला  हमारी  सरकार  के  खिलाफ  ara  दिन  प्रचार  करती  रहतीं  पता  नहीं

 हमारा  इन्फार्मेशन  मंत्रालय  इस  विषय  में  क्या  कर  रहा  हे  कौर  जम्मू  र  सरकार  इसका

 क्या  जवाब  देती  है  ।  इसलिये  में  चाहता  हूं  कि  यह  कानून  ate  दूसरे  भी  जितने  कानून  यहां  पास  किये

 जायें  उनको  जम्मू  शौर  काश्मीर  पर  भी  लागू  किया  जाना  चाहिये  कौर  कोई  भेद  नहीं  किया  जाना

 चाहिए
 ।

 ७
 दूसरे

 संशोधन
 के  संबंध  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  परसों  मंत्री

 जी
 ने  भ्रपने  उत्तर  में  यह

 स्पष्ट  नहीं  किया  कि  आखिर  यह  कानून  पांच  साल  के  लिये  ही  क्यों  लागू  किया  जा  रहा  है  ।  जैसा कि

 मेंने  उस  दिन  भी  बनाया  प्रेस  arate  ने  अपनी  रिपोर्टे  में  कहीं  भी  यह  नहीं  कहा  है  कि  इसको

 क्षेत्र  के  तौर  पर  लागू  किया  जाये
 ।  उन्होंने  दस  या  १४  साल  का  कोई  समय  नियत  नहीं  किया

 है
 ।

 स्वयं  मंत्रीजी  ने  बतलाया
 कि

 इस  प्रकार  का  कानून  युनाइटेड  किंगडम  में  दस  पन्द्रह  साल  से

 लागू  हैं  जब  उसके  हटाने  के  लिये  आवाज  उठायी  गयी  वहां  के  अखबारों  में  बड़ा  हल्ला  मचा

 और  कहा  गया  कि  इसको  न  हटाया  जाये  |  जब  इंग्लड  में  यह  हालत  है  तो  हमारे  देश  में  जहां  हम  Cates
 इकानामी की  बढ  रहे  हमको  को  भी  क्यों  cares  नहीं  करना  चाहिये  ।  इसको

 केवल  पांच  साल  के  लिये  ही  कयों  लागू  किया  जा  रहा  है  यह  मेरी  समझ  में  नहीं  प्राता  में  करता

 हूं  कि  मंत्रीजी  उत्तर  में  इसका  स्पष्टीकरण  करने  की  कृपा  करेंगे  |

 डा०  केसकर  :
 जहां  तक  श्री  भक्त  दर्शन  के  प्रथम  संशोधन  का  संबंध  में  नहीं  समझता

 कि  इस  विधान  को  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  भी  लागू  करना  उचित

 जहां  तक  इस  सिद्धांत  का  संबंध  कि  सभी  विधान  स्वयमेव  जम्मू  तथा  काश्मीर  पर  ल

 हो  जाया  में  इस  पर  कुछ  नहीं  कहना  चाहता
 ।  इस

 पर  चर्चा  करने  का  यह  उचित  स्थान
 नहीं है  ।  जहां  तक  इस  विधान  का  संबंध  वास्तव  में  बात  यह  है  कि  उस  राज्य  में  प्रैस  की  स्थिति

 अधिक स्थिर  नहीं  वहां  के  समाचार-पत्रों की
 संख्या

 भी  थोड़ी सी  ही  जब  तक  हमें

 इस  बात  का
 निचय

 न  हो  जाये  कि  इस  विधान  का  वहां  पर  कोई  लाभ  तब  तक  उसे  वहां  पर

 लागू  करना  उचित  नहीं  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन  ने  इस  बात  का  भी  उल्लेख  किया  है  कि  यहां  पर  काश्मीर  विरोधी  तथा

 विरोधी प्रचार  हो  रहा  मुझे  श्राशा  हैं  कि  वह  इस  बात  को  गृह-कार्य  मंत्री  के  ध्यान  में

 श्र  वे  इस  संबंध  में  उपयुक्त  कार्यवाही  करेंगे

 श्री  फीरोज  गांधी  प्रतापगढ़--पश्चिम  व  जिला  रायबरेली--पुर्व  :  सरकार  का  ध्यान

 इस  कौर  दिलाया  गया  परन्तु
 इस

 संबंध  में  कुछ
 भी

 नहीं  किया  गया  है
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 केसकर  यह  बात  तो  गृह-कार्य  मंत्री  जी  से
 कही  जाये  ।

 श्राप  भी  तो  उसी  सरकार  के श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद  व  सन् थाल

 एक  मंत्री हैं  ।

 केसकर :  में  एक  विशेष  विभाग  का  मंत्री  हूं
 ।

 दूसरा  संशोधन  इस  ग्र धि नियम  की
 rater  से  संबंध  रखता  श्री भक्त  दर्शन  यह  चाहते  हैं  कि

 इस  विधान  को  एक  स्थायी  विधान  बना  दिया  जाये  ।  में  उनसे  सहमत  नहीं  हं--इसके  दो  कारण  हैं  ।

 पहला  तो  यह  हैं  कि  यद्यपि  इंग्लैंड  में  पृष्ठानुसार  मूल्य-विधान  है  तो  भी  उसे  किसी  विशेष  उद्देश्य  से

 रखा  गया  है  वह  है  समाचार-पत्रों  के  कागज  का  वितरण
 ।

 उस  विधान  की T MTAT BY ST को  इस

 दृष्टिकोण  से  नहीं  बनाया  गया  है  कि  उस  से  कम  वित्त  वाले  समाचार-पत्रों  को  कोई  लाभ  या  सहायता

 प्राप्त हो

 प्रैस  आयोग  की  सिफारिशों के  भ्रनुसार  हम  प्रथम  बार  पृष्ठानुसार मूल्य  के  ढांचे  के  बनाने  का

 प्रयत्न  कर  रहें  हें  जिससे  समाचार-पत्रों  की  भ्रनुचित  प्रतियोगिता  समाप्त  हो  जायेगी  ।  जब  तक

 हम  इस  विधान  का  परीक्षण  न  कर  यह  कहना  अनुचित  है  कि  इसे  एक  स्थायी  विधान  बना  दिया
 जाये  ।  यदि  यह  ठीक  प्रकार  से  चला  तो  उसे  स्थायी  बना  दिया  जायेगा  ।  उसमें कोई  कठिनाई  न

 होगी  ।  इससे  कोई  विद्वेष seat  नहीं  पड़ता  कि  कया  यह  स्थायी  है  या  केवल  पांच  वर्षों के  लिये  है  ।

 वास्तव  में  कोई
 भी

 कह  नहीं  सकता  कि
 तीन

 चार  साल  के  बाद  कया
 प्रौढ़

 फिर  व्यावहारिक

 दृष्टिकोण  से
 भी

 यह  कोई  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं  है
 ।

 श्री  भक्त  माननीय  मंत्री
 जी

 ने  कहा  है  कि  पांच  साल  के  बाद
 भी

 इस  कानून  को  लागू

 किया  इस  श्राइवासन  पर  में  संशोधन  वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  सभा
 को

 अनुमति  से  वापिस  लिये  गये  ।

 fae  महोदय  यह  है
 :

 खंड  १,  प्र धि नियमन  सूत्र  शौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  के  प्र  बनें  4.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खंड  १,  अधिनियमन  सूत्र  कौर  विधेयक  का  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 ~
 विधेयक  को  पारित  किया  जाये

 प्रस्ताव  करते  हुए  में  केवल  एक  बात  कहना  चाहता  ।  यह  विधेयक  मच्छी  प्रकार  से  सोच

 तथा  इस  संबंध  में  तथा  प्रेस  वारा  अभिव्यक्त
 किये

 गये  मतों  पर  समूचे  रूप  से  विचार
 करने

 के  बाद
 प्रौढ़  त्र

 देशों  में
 प्राप्त  श्रुति  को  विचाराधीन  रखते  हुए  ही  प्रस्तुत  किया  गया  है  ।

 इस  विधेयक का  स  कोई  wears  ऊंचा  नहीं  है  कौर  न  ही  किसी  अभिप्रेत  लक्ष्य  का

 निश्चित  तौर  स्पष्ट  रूप  से  वर्णन  किया  गया  है
 ।

 जैसा  मैंने  पहले  बताया  इससे  हमें  यही  ara
 है  कि  यह  समाचार-पत्रों  की  ग्रनुचित

 ~

 प्रतियोगिता  को  रोकने  में  हमारी  सहायता
 करेंगा

 श्र  उससे

 मूल  रंगरेजी  ्
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 छोटे  समाचार-पत्रों  को  लाभ  होगा ।  मैंने  यह
 भी

 स्पष्ट  कर  दिया  हैं  कि  यह  उन  साधनों  में  से
 एक

 है  जो  कि  समाचार-पत्रों  की  सहायता  करेंगे
 |

 में  इसके  संबंध  में  कुछ  नहीं  कहना  चाहता
 |

 यह  विधेयक  जब  अधिनियम  बन  जयेगा  तथा  जब  अनुसूची  को  तैयार  किया  जायेगा  तो  उसका

 परीक्षण  किया  कौर  उसके  परिणाम  सभा  के  सम्मुख  रखे  जायेंगे
 ।

 मुझे  आशा  हूँ
 कि

 प्रच्छे  होंगे

 प्रस्ताव  प्रस्तुत  gat  ।

 लंका  सुन्दरम  :  मंत्री जी  ने
 जिस

 सुन्दर  ढंग  से  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  किया  में  उसके

 लिये  उन्हें  बधाई  देता  हूं  ।  परन्तु  ५  २०  वर्ष  के  FATT  पर  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 यह  विधेयक  कोई  प्रगतिशील  विधेयक  नहीं  है  ।  इसमें  कुछ  संकोच  भाव  से
 काम  लिया गया  है  |

 भारत  में  ग्रधिकांदा  समाचार-पत्र  दैनिक  नहीं  हैं  ।  मंत्री  जी  इस  बात  को  कृपया  अपने  ध्यान  में  रखें
 ।

 जब  तक  सूचना  तथा  प्रसारण  मंत्री  हमें  यह  श्राइवासन  नहीं  देते  कि  वे  छोटे  पत्रों  के  हितों  का

 ध्यान  तब  तक  देश  के  प्रैस  का  भला
 न  हो  सकेगा

 |
 मुझे  राशा  है  कि  मंत्री

 जी
 इस

 बात
 को  ध्यान

 में  रखेंगे  ।  श्रनुकालिक  समाचार-पत्रों  की  उपेक्षा  नहीं  को  जा  उनकी  श्रोर  भी  ध्यान  देना

 अत्यावश्यक है  ।  मुझे  पूर्ण  ara  है  कि  मंत्री  जी  विधेयक  पर  विचार  समय  श्रनुकालिक

 समाचार-पत्रों  की  उपेक्षा  नहीं  करेंगे  ।

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 श्री  भागवत  झा  श्रीपाद  :  पृष्ठानुसार  मूल्य  भ्रनुसूची  का  मेंने  उसी  समय  सेन  कर  दिया
 था

 जब
 कि

 प्रैस  ग्रा योग  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा
 हो  रही  थी  ।

 इस
 विधेयक

 का  में
 स्वागत  करता  हूं  ।

 विधेयक  के  प्र धि नियमों  के  बन  जाने  के  बाद  हमारे  सामने  कई  कठिनाइयां  झरा  जायेंगी  |  इस

 विधेयक  में  यह  लिखा  eur  हैं  कि  यह  छोटे  तथा  बड़े  समाचार-पत्रों  को  विज्ञापन  संबंधी  एक  समान

 अवसर  प्रदान  करेगा  ।  परन्तु  व्यावहारिक  दृष्टि  से  वैसा  करना  इतना  सुगम  न  होगा
 ।

 मेरा

 यह  निवेदन  है  कि  इस  अधिनियम  के  विनियम  ऐसे  बनाये  जायें जो  कि  समय  क  अनुसार ढाले  जा

 इसलिये  हम  यह  चाहते  हें  कि  इस  अधिनियम  के  संबंध  में  जो  भी  विनियम  बनाने हैं
 वे

 सब
 निश्चित

 कर  लिये  जायें  कौर  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किये  जायें  ।  मंत्री  जी  ने  स्वयं  भी  राज्य-सभा में  यह  कहा

 था  कि  यह  बताना  बड़ा  कठिन  है  कि  विनियम  किस  प्रकार के  होंगे  ।  इससे  प्रतीत होता  हैं  कि
 मामला  कठिन है  1  इसलिये  seen  यही  है  कि  उन  विनियमों  को  पहले  ही  निश्चित  कर  लिया

 जाये  सभा  के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  जाये
 ताकि  सभा

 सदस्य  भी  उसमें  कुछ  योग  दें  सकें
 ।

 इन

 weal  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 कसकर  :  मुझे
 इस

 बारे  में  कुछ  ग्रसित  नहीं  कहना  है
 ।

 में  निर्णय ही  डा०  लंका  सुन्दरम

 के  इन  बुद्धिमत्तापूर्ण  विचारों  को  ध्यान  में  क्योंकि  उन्हें  समाचार-पत्रों  तथा  प्रैस  का  पर्याप्त

 ada है  ।  इस  संबंध  में  में  यह  बता  देना  चाहता  हुं  कि  प्रैस  के  इतने  बड़े  क्षेत्र  को  इस  विधेयक  के ५ ७  OS
 छोट  से  घेरे  में  ले  कोई  सरल  काम  नहीं  |  यह  एक  कठिन  हैं  और  में  यह  नहीं  चाहता  कि

 इसे  प्रारम्भ  में  ही  इतना  रिक  जटिल  सा  बना  दिया  जाये  ।  परन्तु  उन्होंने  जो  बातें  कही  हैं  उन्हें  ध्यान

 में  ह्वदय  रखा  जायेंगी ।

 श्री  झ्राज़ाद  ने  जो  बात  कही  है  वह  विचारणीय  तो  परन्तु  उस  पर  हम  पहले  ही  विचार a

 कर चुके  मेंने  उस  दिन  जो  उत्तर  दिया  था  उसको  फिर  नहीं  दोहराना  चाहता  |  में इस  संबंध

 में  केवल  यही  कहूंगा  कि  इसमें  नियमों  का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  उत्पन्न  होता
 |

 यहां  पर  तो
 पृष्ठानुसार

 मूल ८६  wast में

 1..  5./57
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 मूल्य  दर  घोषित  करने  का  प्रश्न  है  कौर  वह  प्रत्य  नियमों  अथवा  भ्रनुसूचियों  की  कोटि  में  सम्मिलित

 नहीं

 डा०  लंका  सुन्दरम
 :  इसका  यह  हैं

 कि  झ्रापका
 दृष्टिकोण  दण्डात्मक  नहीं  है

 ।

 में  समझता  हूं  कि  उससे  प्रैस  को
 भी  कई  कठिनाइयों  का  सामना  करना

 पड़ेगा  ।  इसलियें  मुझे  ara  है
 कि

 वह  अपनी  बात  पर  fers  बल  न  देंगे
 ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय
 :  प्रदान यह  है

 श्प्कि  विधेयक  को  पारित  किया  जाये  ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 राज्य  वित्तीय  निगम  )
 विधेयक

 महोदय :  सभा
 श्री  न  ०

 गुह  द्वारा  २४  PENG  को
 प्रस्तुत  किये

 गये  राज्य  वित्तीय  निगम  ग्र धि नियमों में  भ्रातृ  संशोधन  सम्बन्धी  aaa  पर  आगे  विचार  करेगी  |

 श्री  बंसल  :  विभिन्न  राज्य  वित्त  निगमों  के  कार्य के
 संबंध

 में  जो

 कारी  इस  सभा  के  ्  रखी  गयी  उसके  संबंध  में  में  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  वह  जानकारी

 ठीक  नहीं  है  ।

 प्रो  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  हु  चे  में  स्थिति  को  स्पष्ट  कर  देना  चाहता

 में  यह  समझता  था  कि  सभा-पटल  पर  १२०  पृष्ठों
 का

 बड़ा  प्रतिवेदन  रखा  गया  परन्तु

 वास्तव में  वे  उस  बड़े  प्रतिवेदन  को  तैयार  न  कर  सके  कौर  उन्होंने  संक्षिप्त  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया

 बह  एक  गलती  हो  गयी  थी  ।

 श्री  बंसल
 :

 उस  संक्षिप्त  प्रतिवेदन  के  केवल
 ७

 या
 ८

 पृष्ठ  थे
 ।

 उसके  बाद  जब
 चर्चा  स्थगित

 हो  गयी  थी  तब  १००  पृष्ठों  का  एक  बड़ा  संक्षिप्त  विवरण  पुस्तकालय  में  रख  दिया  गया  ary

 उसमें भी  राज्य  वित्त  निगमों के  विभिन्न  arid  का  उल्लेख  भारत  सरकार  कें  लिये

 यह  aaa  कर  देते  हैं  कि  वह  सभी  संबंधित  जानकारी  संसद् के  पुस्तकालय  में  रखे

 malt  इन  तीनों  के  पढ़ने  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  कि  रिजर्व  बैंक  तथा  महालेखा

 परीक्षक  को  तो  बड़ा  महत्व  दिया  गया  हैं  परन्तु  च्  को  महत्व  नहीं  दिया  गया  ।  में

 समझता  हूं  कि  भारत  सरकार  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वह  इन  निगमों  से  संबंध  रखनेवाली  सारी  जानकारी
 को

 संसद्  के  सामने  प्रस्तुत  करे  मेरा  यह  निवेदन  हैं  कि  भविष्य  में  इस  प्रकार  के  पुर  पुरे

 वेदन  सभा  में  प्रस्तुत  किये  जायें  |  म  नहीं  समझता  कि  इस  में  सरकार  को  कोई  विशेष  कठिनाई  श्रायेगी  ।

 प्रतिवेदन  सम्पूर्ण  होना  ८  संक्षिप्त  प्रतिवेदनों  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  aa  में
 इन

 चिंग मों  के  कार्य  के  संबंध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 |

 प्रभी तक कुल तक  कुल  १३  निगम  हैं
 ।  उनमें से  सर्वप्रथम  PER  में  स्थापित हुआ  था  ।  इस  प्रकार से

 कुछेक  निगम  तो  पिछले  तीन  वर्षों  से  काम  कर  रहे  इन  निगमों के  लिये  कुल  २५  करोड़  रुपया

 निर्धारित किया  गया  है  जिसमें  से  १०  ५  करोड़  रुपया  लगाया  जा  चुका  है  ।  परन्तु उस  १० '  ४

 करोड़  की  राशि  का  तीन  चौथाई  भाग  तो  सरकारी  प्रतिभूतियों  तथा  विभिन्न  बैंकों  में
 गया

 अंग्रजी में
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 इसका  यह  gar  कि  सं विहित  रूप  से  जो  लाभांश  दिया  जाना  था  उसका  लगभग  ६१  प्रतिशत

 भाग  राज्यों  द्वारा  पुरा  किया  गया  था  ।  राज्य  सरकारों  को  कुल  हानि  ११  ५
 लाख  रुपये

 की
 हुई

 यह  कहा  जा  सकता  है  कि  ये  निगम  बहुत  ही  थोड़े  समय
 से

 कार्यान्वित  थे  कौर  इसलिये  प्रारम्भ

 में  ad  सहायता  श्रव्य  ही  अधिक  होनी
 थी  ।

 में  यह  नहीं  समझ  सका  हूं  कि
 २५

 करोड़
 की  प्राधिकृत

 द

 पूंजी  में  लगभग  १०'  ५  करोड़  रुपये  वस्तुतः  कैसे
 निगमित

 किये  गये  थे  ।  विभिन्न  निगमों  ने  कम

 राशि  क्यों  नहीं  दी  ताकि  उन्हें  आवश्यक  set  सहायता  देने  में  धन  का  अपव्यय
 न

 होता
 ?

 लंका  सुंदरम  (
 :  इस  आधार पर  लाभांश  की  गारंटी क्यों  दी  जाये  ? च्

 श्री  बंसल  :  केवल  ३  प्रतिशत  लाभांश  की  गारंटी  दी  गयी  है
 ।

 यह  अधिक  नहीं  हैं  क्योंकि
 जब  सरकार  ऋण  लेती है  तो

 ४  प्रतिशत या  ३-१/२  प्रतिशत  के
 लगभग  लाभांश  देती है

 ।
 में

 तो  यह

 कहता  हूं
 कि

 यदि  राज्य  निगमों
 को  यह  मालूम  नहीं  था

 कि
 ऋण  रूप  में  कितनी  राशि  ले

 ली
 जाएगी

 शब  फिर  इतनी  राशि  निगमित  क्यों  की  गई  थी ?

 ये  निगम  अपना  कार्य  दक्षता  से  कर  रहे  हैं  या  नहीं  इसके  लिये  एक  ही  व्यय  wad

 इस  प्रदान  के  संक्षिप्त विवरण  के  लेखकों ने  टाल  दिया  है  ।  बल्कि  इसमें  व्यय  को  लाभ  से

 गीत  करन  का  प्रयत्न  किया  गया  है  ।  व्यय  अनुपात  जानने  का  यह  ठीक  ढंग  नहीं  मेरे  विचार

 में  उचित  व्यय  निपात  ऋण  के  लिये  मंजूर  की  गई  कुल  राशि  से  प्रशासकीय  परिव्यय  की  प्रति दा तता

 होगा  इस  झ्राधार  पर  मैंने  देखा  है  कि  त्रावणकोर-कोचीन  में  व्यय  अनुपात  ६  पश्चिमी
 बंगाल

 में
 ३

 *  ४
 सौराष्ट्र  में  ६

 *
 ५  प्रतिशत कौर  पंजाब  में  १२  प्रतिशत है

 औद्योगिक  वित्त  निगम  का  व्यय  अनुपात  कुल  ऋणों  के  संबंध  में  PEYo—VE  में  ८

 PEVE—Yo  में  १'  २७  ¥eXo— 4a में
 २'  १

 प्रतिशत  PEYL—-UR  में  १२८

 प्रतिशत था  ।  इंगलिस्तान  में  बड़े  निगमों  के  संबंध  में  व्यय  अनुपात
 ०  *

 ५२  प्रतिशत  श्र  छोटे

 के  संबंध  में
 ०  *

 ६  प्रतिशत है  ।  इससे  मालूम  होगा  कि  ये  वित्त  निगम  सफल  रहे  हैं  कौर  माननीय

 मंत्री
 को

 व्यय  भ्रनुपात  में  कमी  करने  के  लिये  कुछ  उपाय  करने  चाहिये  कौर  यह  देखना  चाहिये
 कि  झर

 शीघ्रता  से  ऋण  दिये  जायें  तथा  मूल  धन  में  दिये  जाने  वाले  ऋणों  में  सन्तुलन  बना  रहे  ।

 अब  में
 संशोधनों

 की  चर्चा  करता  हमें  राज्य  वित्त  निगमों  के  संबंध  में  पूर्ण  स्थिति  का

 पुनर्विलोकन  करना  चाहिये  ।  तीन  वर्षों  में  ऋण  रूप  में  कौर  १२  राज्यो ंमें  ऋण-पत्रों  के  रूप  में

 QWs  करोड़  रुपये  दिये  गये  हैं  ।  मेरे  विचार  में  छोटे  तथा  दरम्याने  दर्जे  के  उद्योगों  की  मूलधन  की

 श्रावश्यकताश्ं को  देखते  हुए  यह  राशि  कहीं  कम  है  ।  निगमों
 की

 कृत्यकारी  में  कुछ  afe
 लिये  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  इन  राज्य  वित्त-निगमों  के  प्रतीक  संस्थानों  के  रूप  में  साधारण  की  अपेक्षा

 इनके  काम  काज  को  भारत  के  राज्य  बैंक  में  मिला  देना  चाहिये  |  यह  बेक  श्रौद्योगिक ौर  वाणिज्यिक

 AIA  को
 अ्रल्पावधि  के  लिये

 ऋण.देता है  ।  राज्य  बैंक  इन  निगमों के  कृत्यों  को  संभालने की  स्थिति

 में

 दरों  समिति  ने
 भी

 यह  सुझाव  दिया  था  कि  किसी
 न

 किसी  प्रकार  हमारे  अनुसूचित  बैंकों
 श्र  वाणिज्यिक  बैंकों  को  इस  स्थिति  में  रखना  चाहिये  कि  वे  दरम्याने  समय  तथा  लम्बे  समय  के  लिय

 ऋण
 दे  कर  देश

 के  औद्योगिक
 विकास  में  सहायता दे  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  राज्य  बैंक के  तीन

 विशेष  विभाग  होने  चाहिये  :  एक  वाणिज्यिक  एक  औद्योगिक  विभाग  प्रौढ़  एक  कृषि  विभाग  ।

 वाणिज्यिक  विभाग  साधारण  वाणिज्यिक  ऋणों  का  कार्य  संभाल  सकता  हैं  और  औद्योगिक  विभाग

 दरम्यान  समय  के  लिये  wit  लम्बे  समय  के  लिये  प्रत्याभविता के  सामान्य  कृत्यों की  देखरेख  कर

 म र  अंग्रेजी  में
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 छोटे  तथा  दरम्याने  दर्जे  के  उद्योगों
 को

 उधार  रुपया  दे  सकेगा
 |

 औद्योगिक  विभाग  में
 एक

 विनियोजन
 ऋण  विभाग  भी  हो  सकता  हैं  जो  औद्योगिक  sal  तथा  ऋण  पत्रों

 के
 विरुद्ध  प्रतिभूति

 दे  सकेगा  ।  ये  दोनों  विभाग  न्यूनाधिक  वापस  में  मिल  कर  काम  कर  सकते  हैं  ।

 राज्य  वित्त-निगमों  के  कृत्यों  को  औद्योगिक  विभाग  संभाल  सकता
 ह

 |  इस  समय  विभिन्न

 राज्यों  की  राजधानियों में  जहां  राज्य  वित्त  निगम  कार्यान्वित हैं  वहां  राज्य  बेंक  का  एक  प्रतिनिधि

 हो  सकता  है  श्र  भारत  के  राज्य  बैंक  तथा  राज्य  बैंक
 के

 मुख्यालय  में
 उस

 समिति
 के  पथ

 निर्देशन
 के

 aula  इन  उद्योगों  के  संबंध  में  ऋण  संबंधी  इस  नीति  पर  सुगमता  से  चला  जा  सकता है  I

 पैमाने  के  उद्योगों  को  दरम्यान  समय  के  wt  लम्बे  समय  के  ऋण  देने  के  लिये  राज्य  बंक

 की  aa  भी  एक  अग्रिम  योजना  है  ।  राज्य  वित्त-निगमों  का  कार्य  आसानी  से  राज्य  बैंक
 को  सौंपा

 जा

 सकता  है  वह  उनसे  प्रिया  क्राप  कर  सकता  हैं
 ।

 वि-निगमों  से  कम  कड़ी  शर्तों  पर  ऋण  दे  सकते  हैं  ।
 राज्य  बैंक

 न
 केवल

 पह
 काम

 म्यूजिक  अच्छी  तरह  करेगा  बल्कि
 यह

 भी  ध्यान  रखेगा  कि  जो  व्यक्ति  ऋण  चाहने  हें  उन्हें  कोई  कष्ट

 छोटे  तथा  दरम्यान  पैमाने  के  उद्योगों  की  रिक  सहायता  की  जा  सकेगी  ।  मुझ  विश्वास

 है  कि  मेरे  इस  सुझाव  पर  ध्यानपूर्वक  विचार  किया  जायेगा  कौर  वित्त-निगम  जिस  काम  को  नहीं

 कर  सके  राज्य  बैंक  उसे  सुगमता  से  कर  सकेगा  ।

 डा०  लंका  सुंदरम :  जब  पिछले  सप्ताह  मैंने  इस  वादविवाद  को  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  किया

 था  तो  मुझे  sara  थी
 कि

 मेरे  माननीय  मित्र  श्री  गुह  जहां  तक  राज्य  वित्त  निगमों  के  कार्य वहन  परिणामों

 का  सम्बन्ध  न  के  में  कुछ  प्रतिलिपियां रख  परन्तु  लोक-सभा  पटल  पर  रखने  के

 लिए  उन्हें  इन  नियमों  के  विधिक  प्रतिवेदनों  की  प्रतिलिपियां  प्राप्त  नहीं  हो  सकी  मुझे

 है
 कि

 मंत्री
 में

 स्थान  प्राप्त  करने  के  बाद  उन्होंने  औद्योगिक  वित्त  निगम
 को  एक  ठोस

 पर  प्रतिष्ठापित करने  के  लिये  अपनी  are  से  पूरा  प्रयत्न  किया है  ।

 श्री प्र०  चल  गृह :  उस  अधिनियम  के  संशोधन  के  बाद  औद्योगिक  वित्त  निगम  के  fears

 में  पर्याप्त  सुधार  होता  रहा  है  ।

 डा०  लंका  सुंदरम :  स्रध्यक्ष  में  एक  बात  की  रोक  आपका  ध्यान  दिलाना  चाहता

 हु  कुछ  मिनट  पहले  जानकारी  के  लिये  कौंर  प्रस्तावित  बीमा  निगम  के  मामले  पर  वाद-विवाद  के

 लिये  प्रस  दिये  जाने  की  प्रार्थना  की  गयी  थी  तो  आपने  हस्तक्षेप  किया  था  ।  सरकार की  से

 ्  यही  कहा  जाता  है  ये  निगम  स्वायत्तशासी  हैं
 ।  आखिर  वे  निगम  हें  ।  हम  उनके  दैनिक  कार्य

 में  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकते  परन्तु  मेरे  विचार  में  यह  प्रशन  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  है  ।  चाहे  दामोदर

 घाटी
 निगम

 हो  या
 औद्योगिक  वित्त  निगम  या  सुन्दरी  या  कुछ  यह  प्रशन  सामने

 कई  बार  उत्पन्न  हैं  कि  इस  सभा  द्वारा  निगम  स्थापित  करने  के  लिये  विधियां  पारित  की  जाती

 हैं
 र

 तुरंत  ही  सरकार  द्वारा  यह  कहा  जाता  हैं  ह ५  उनकी  बातों  गतिविधियों में  हस्तक्षेप  नहीं

 कर  सकते
 इस

 सभा  की  प्रविधि  समाप्त  होने  को  फिर  नये  चुनाव  इसलिये  हमें  कुछ

 ऐसे  मूल  पुर्व  दृष्टांत  निर्धारित  करने  चाहिये  कि  जिनसे  च्च्च  द्वारा  पारित  विधियों  के  area  स्थापित

 किये  गये  निगमों  के  कार्यकरण  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा के  भ्र धि कारों  कौर  विशेषाधिकारों  के

 सम्बन्ध  में  कोई
 संदेह न  रहे  |  मुझे  खेद  है  कि  विभिन्न  वित्तीय  निगमों  के  प्रतिवेदन  हमें  नहीं  दिये  गये

 मुझे  आशा है  कि  श्राप  इस  मामले  पर  एक  सिद्धान्त  के  रूप  में  विचार  करेंगे  ।

 री  श्र०  चे  यहां  मुझे  पुनः  बीच  में  बोलना  पड़  रहा  है  ।  स  में  उनसे  बातचीत

 ——<$<<=
 करने

 के  बाद  wa  में  यह  कह  सकता  हूं  कि  मुझे  प्रतिलिपियां मिल  गयी  हैं
 मुझे  वे  कल  ही

 सिली  थीं  ।

 मल  भ्रंग्रेज़ी में
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 यदि
 में  उन्हें  wea  भी  रख  दूं  तो  फिर  वही  प्रदान  उत्पन्न  होगा  कि  उन्हें  समय  पर  नहीं  रखा  गया  है

 ।

 भविष्य  में  हम  ध्यान  रखेंगे  परन्तु  इस  समय  एक  निगम  को  छोड़  कर  शेष  सभी  से  सम्बन्धित

 लिपियां मेरे  पास  «ह  ।

 लंका  सुंदरम :  माननीय  मंत्री  ने  सभा-कक्ष  में  मुझ  से  ag  बात  नहीं  कही  थी  परन्तु
 सर्दी  उन्होंने  वादविवाद  को  स्थगित  करने  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किया  होता  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  एक
 उचित  तिथि  तक  वाद-विवाद  स्थगित  करने  के  प्रस्ताव  का  सभा  द्वारा  स्वागत  किया  जाता  |

 मुझे  विश्वास  है  कि  at यह ह  प्रवर्तित  करेंगें  कि  सरकार  को  काफी  पहले  ज।नकारी

 परिचालित  करनी  ही  होगी  या
 उन्हें  area  पर  वाद-विवाद  को  स्थगित  करने  के  लिये  प्रबन्ध

 करना  होगा  ।  वर्तमान  परिस्थितियों  में  हमें  जो  भ्र धुरी  जानकारी  दी  गयी  या  हमने  स्वयं जिसे

 प्राप्त  किया  उसी  से  हमें  काम  चलाना  होगा  ।

 एक  सक्षम  विधान  है  शर  में  इसका  स्वागत  करता  ह  इस  विधान  द्वारा
 १६५१

 के  पहिले  अधिनियम  में  संशोधन  करने  का  प्रयत्न
 किया

 जा  रहा  है  परन्तु  सक्षम  विधान  होने  के  कारण

 मेरा  यह  दृढ़  मत  ह  कि  wa  निगम  संतोषजनक  ढंग  से  कार्य  नहीं  कर  रहें  लेकिन  विधेयक  के  क्षेत्र
 के

 भीतर  स्थापित  किये  जाने  वाले  निगम  उचित  रूप  से  कार्य  करेगे  ।

 में  सभा  का  ध्यान
 इन

 निगमों  की  पूंजी
 संरचना

 की  कौर  आकर्षित करता  ग्यारह  नियमों

 के  सम्बन्ध  में  मेरे  पास  जानकारी  है  जब
 कि

 कुल  तेराह  निगम  हैं
 ।

 जहां  तक  श्रासाम  का  सम्बन्ध  है

 प्राधिकृत  पूंजी
 २

 रुपये  निगमित  पूंजी  १  करोड़  रुपये  राज्य  सरकार  का  ५०  लाख

 भारत  के  रक्षित  बैंक  का  भ्रंश  a4  लाख  कौर  बैंक  तथा  बीमा  समवाय जैसी  वित्तीय

 सितारों  का  ३०  लाख  रुपये  हैं  |

 शी  बंसल  :
 बीमा  सेवायों  का  कार्य  प्रबन्ध  आजकल  सरकार  द्वारा  किया  जाता  हैँ

 |

 लंका  सुंदरम :  मुझे  यह  प्रलेख  कुछ  ही  दिन हुए  दिया गया  था  ।  में  अपने  माननीय सिर

 श्री  बंसल  के  इस  सुझाव  से  सहमत  नहीं  हूं  कि  राज्य  बैंक  का  भी  इस  मामले  में  हाथ  हो
 ।

 निगम  की  पूंजी  संरचना  एक  सिद्धान्त  पर  श्राधारित  होती  है  जेसे  जी  संरचना  की  मुख्य  बात

 शर
 विभिन्न  कंधों  पर  पूंजी  उत्तरदायित्व  को

 त्न  में  गैर-सरकारी  या  अन्य  विनियोजकों

 का  प्रश ५  लाख  रुपये  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  प्राधिकृत  पूंजी  ३  करोड़  निर्गमित  पूंजी  ५०  लाख  राज्य का  अंश

 १८  लाख  भारत  के  रक्षित  बैंक  का  भ्रंश  y  लाख  वित्तीय
 संस्थाओं  का  अंदा

 CR  प्

 लाख  रुपये  प्राय  म्रंदाधारियों जैसे  कि  गैर-सरकारी  अंशधारियों  का  भ्रंश  ५  लाख  रुपये  है  ।  बिहार

 के  मामले  मे  प्रभावित  पूंजी
 २

 करोड़  निगमित  पूंजी
 Yo  लाख  राज्य का  प्रस

 २०
 लाख  रक्षित  बैंक  मंदा 9.0  ५  लाख

 वित्तीय  स़्थानों  का  aia
 १७  प  लाख  रुपये

 श्र  गैर-सरकारी  अंशधारियों  का  प्रदा  ७'  ४५  लाख  रुपये  है  ।

 मेंने  बिहार  कौर  उत्तर  प्रदेश  के  मामलें  में  स्थिति  का  जानबूझ  कर  चर्चा  की  हैं  क्यों  कि  हमारे
 देश  के  यह  कुछ  बड़े  राज्य  हैं  ।  परन्तु हम  देखते  हैं  कि  लगभग  सभी  राज्य  निगमों  की  प्राधिकृत

 पूंजी  के  लिये  star  पूंजी  साधारणतया  २  करोड़  रुपये  हैं  ।  सरकारी  तौरपर  मुझे  जो  च्  दिये  गये  हैं

 उनके  ननसार  दो  करोड़  रुपये  में  से  यह  १७'  ४५  लाख  से  ४४  लाख  रुपये  तक  विभन्न  अर्थात

 रुपये  मे  चार  ara  तक  हैं  ।  यदि  नहीं  तो  रुपये में  से  पांच  ard  बीमा  समवायों  श्र  बैंकों  जसी
 aaa  के  वि नियोजकों  तथा  गैर-सरकारी  श्रंद्ाधारियों  द्वारा  दिये  गये  हैं  ।  किसी  औद्योगिक

 वित्त  निगम  की  aa  पूंजी  उचित  रूप  से  ही  इकट्ठी  की  गयी  हैं  ।
 आ

 ret  ्  में



 १६१८  राज्य  वित्तीय  निगम  विधेयक  ३०  १६५६

 लंका

 क्योंकि  हम  विधान  पारित  कर  रहें  हैं  इसलिये  यह  देखना  हमारा  कतेंव्य है
 कि  इन  संस्थानों  का

 का ये प्रबन्ध  उचित  रुप  से  हो  |

 श्री भ्र  ०  चे  गुह  द्वारा  हमें  जो  रेखा  चित्र
 परिचालित  किया

 गया  है  उसमें  यह  शब्द बंध  दिया  गया
 दिये गये  लाभांशों  प्रतिशतता

 के  रूप  में  '।  इन्हें  किसने  दिया  था
 ?  निश्चित

 रूप  से  इन्हें  राज्य  सरकारों  ने  दिया  होगा  यदि  उन्होंने  नहीं  तो  किसी  ऐसे  संचय  में  से  दिया  गया  होगा
 जिसमें कि  सरकारों  की  निधियां  दी  गयी  हो  ।  सरकार  ने  ऐसी  गतिविधियों  के  जो  कि  वहां  नहीं

 हू  ,  जिस  प्रकार  लाभांश  की  प्रत्या मूर ति  देनी  चाही  वह  श्राइचर्थजनक  है  श्र  में  कुछ  आंकड़े  बताता

 o  |

 पंजाब  में  पहले  वर्ष  अनुसाहाय्य  की  राशि  दिये  गये  लाभांश  की  ६३  ३  प्रतिशत दूसरे  वर्ष

 ५३
 *

 ७
 प्रतिशत  च  तीसरे  प्रात  पिछले  वह

 ४७
 '

 ७
 प्रतिशत  सौराष्ट्र में  इन्हीं  तीन  वर्षों

 में  राज्य  द्वारा  वित्त  निगम  को  दिया  गया  श्रनुसहाय्य  ८०  *
 १  प्रतिशत  से

 ४८  *
 ६  प्रतिशत  तक  कौर

 मुम्बई  के  मामले  में  €२  प्रतिशत  से  Re  प्रतिशत तक  दिया  गया  था
 ।  मध्य

 भारत  में  सौ
 प्रतिशत  तक  श्रनुसहाय्य  दिया  गया  था  |

 श्री  बंसल  ने  व्यय  अ्रनुपात के  सम्बन्ध  में  ग्रां कड़े  दिये  हैं  ae  पहिले  इंग्लिस्तान  में  व्यय  अनुपातों

 से  ate  बाद  में  प्रौद्योगिक  वित्त-निगम  के  साथ  उनकी  तुलना  की  है  ।

 श्री  to  Fo  गृह  द्वारा  हमें  एक  विवरण  परिचालित  किया  गया  है  कौर  में  उसे  संक्षेप  में  afer

 करता  ये  कुल  की  प्रतिशतता  के  रुप  में  प्रशासकीय  व्यय  से  सम्बन्धित  भ्रांकड़े  जिन  तीन

 वर्षों  की  अवधि  की  म  प्रभी  चर्चा  कर  रहा  था  उनमें  ही  पंजाब  में  यह  ७२
 '

 ८
 प्रतिशत  से  ३१  ४  प्रतिशत

 सौराष्ट्र में  ४  १  प्रतिशत से  8.0  प्रतिदिन तक  कौर  बम्बई  में  ६३४  प्रतिशत  से  QRY  प्रतिशत
 तक

 में  इस  बात
 को

 स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  में  कमी  हो  रही  है
 ?  त्रावणकोर-कोचीन  जिसे

 राज्य  वित्त-निगम  का  एक  ग्रदशी  उदाहरण  कहा  गया  है  यह  ३४
 '

 ८  प्रतिशत  से  १२*२  प्रतिष्ठित  तक
 । ह

 मध्य  भारत  में  प्रथम  में  यह  १३३३  प्रतिशत  दूसरे  शब्दो  में  चाहे  श्राप  पूंजी  सं
 या

 दिये  गये  भ्रनुसहाय्य या  वित्तीय  किसी  भी  रूप  में  विचार  अन्तर्निहित

 महत्वपूर्ण  सिद्धान्तों  को  देखते  इन  संस्थाओं  का  कार्यकरण  ऐसा  रहा  है  कि  उससे  हमें  उन  पर

 ates  विश्वास  नहीं  रहा  हैं  ।  इसीलिये  चाहे  औद्योगिक  वित्त-निगम हो  या  राज्य  वित्त  निगम

 हमें  सामग्री  प्राप्त  होनी  चाहिये
 ।

 मुझे  ara  है  कि  भविष्य  में  ऐसी  afe  फिर  नहीं  होगी  ।

 यदि  उद्देश्यों  तथा  कारणों
 का

 विवरण  देखा  जायें  तो  दो  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बाते  देखने  में  जायेंगी  ।

 इंडिका  २  में  इस  विधेयक  को  प्रस्तुत  करने  का  यह  कारण  बताया  गया  है  कि  पृथक  वित्तीय-निगम

 स्थापित  करनेके  संबंध  में  कुछ
 राज्यों

 द्वारा  जिस  कठिनाई  का  भ्रनुभव  किया  जा  रहा  है  उसे  दूर  करना

 इच्छित है  ।  फिर  ऐसी  इंडिका  में  कहा  गया  है  कि  afer  की  धारा  २४  में  संशोधन  करने  का  भी

 प्रस्ताव है  ताकि  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  प्रौद्योगिक
 को

 वित्तीय  सहायता  मिल  सकें  ।  दूसरे

 दादों  में  पंचवर्षीय योजना  कौर  fate  रुप  से  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  में  भारत  सरकार  द्वारा

 कुटीर  तथा  छोटे  पमाने  के  उद्योगों
 को

 समृद्ध  करने  कौर  विकास  करनें  का  जो  दायित्व  wad  ऊपर  लिया

 गया  उसे  इस  समर्थ क़ारी  विधान  द्वारा  सहायता  देना  ही  इच्छित  है  ।

 यदि  यही  बात  है  तो  इन  राज्य  वित्त  निगमों  का  कृत्य  क्या  होगा  ?  किन  निबन्धों पर  ऋण

 दिये जा  रहे  उन्हें  किस  प्रकार  नसल  किया  जाता  है
 ?

 इन  बातों  के  सम्बन्ध में  ga  में  संक्षेप

 में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।

 प्रलेख के  पृष्ठ  ६  पर  हम  एक  ऐसी  बात  देखते  हें  जो  स्वयं  सब  कुछ  स्पष्ट कर  देती



 ३०  अगस्त  VEXE  राज्य  वित्तीय  निगम  विधेयक  PRVE

 इस  विधेयक  द्वारा  कुटीर  तथा  दरम्यान  पैमाने  के  उद्योगों  की  सहायता  नहीं  की  जा  सकेगी
 क्योंकि  ब्याज  की  दरें  भ्रत्यन्त  भ्र न्याय्य  विभिन्न  राज्य  वित्तनिगमों  द्वारा  जिस  प्रकार  ब्याज  एकत्रित

 किया  जाना  इच्छित  है  उसे  देख  कर  भ्राइचये  होता  है  ।  विवरण में  भी  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  एक  टिप्पण

 में  कहा  गया  है  के  प्रधान  रहते  हुए

 पंजाब के  मामलें  में  ब्याज की  दर  ६३४  प्रतिदिन  प्रतिवर्ष है  ।  सौराष्ट्र  के  सम्बन्ध में  ६

 प्रतिशत  बम्बई  के  सम्बन्ध
 ६

 प्रतिशत  हूँ
 ।

 मेरा  पहला  प्रशन  यह  है  कि  सारे  देश  के  लियें  एक  जैसी

 दर  निर्धारित क्यों  नहीं  की  गयी  हैं  ?  मुझे  are  ह  कि  माननीय  मंत्री  इस  बात  का  उत्तर  देंगे
 ।

 FIT  यह  है
 कि

 राज्य  वित्त  निगम  काबुली  महाजन  के  रूप  में  tat  कृत्य  करना  चाहते

 बेक

 की  दर  क्या है
 ?

 इन  दोनों  दरों  में  कितना  wea  ब्याज  की  इतनी अत्याधिक दर  देने  के  लिये

 कुटीर  तथा  दरम्याने  पैमाने  के  उद्योगों  को  धन  कहां  से  प्राप्त  में  जानता  हूं  कि  जर्मनी  ak
 जापान  जैसे  देशों  में  ब्याज  की  उच्चदर  के  सम्बन्ध  में  उपबन्ध  ह  ।  परन्तु  में  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या

 इस
 देश

 की
 विचित्र  आधिक  तथा

 aa  परिस्थितियों  को  देखते  हुए  MS  प्रतिशत  ७  से  प्रतिशत की

 दर
 क्या  साम्य पूर्ण  समझी

 जा  सकती है
 ?

 क्या  इन  ब्याज  दरों  के  प्राकार  पर  हम  कुटीर
 तथा  दरम्यान

 पैमानें
 के  उद्योगों

 कक
 विकास  कर  सकते  हैं

 ?
 यदि  ये  युक्तियुक्त  नहीं  हे  तो  सरकार  का  श्रनुसहाय्य

 की  इतनी  अत्याधिक  राशियां  देनें का  क्या  प्रयोजन है  ?  इन  महत्वपूर्ण  बातों  पर  हमें  विचार

 करना  चाहिये  ।

 अरब  हम  इस  विधेयक  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।  इसलिये  मुझे  आशा  है  कि  इन  दरों  में  कमी
 करने

 का  प्रयत्न  किया  जायेगा  ।  जब  तक  ऐसा  नहीं  किया  जाता  तब  तक  विधेयक  के  उद्देश्यों  तथा  कारणों

 सम्बन्धी  विवरण  की  कंडिका  २  के  निबन्धों  के  अनुसार  छोटे  पैमाने  के
 प्रौढ़

 कुटीर
 उद्योगों

 का
 विकास  सम्भव  नहीं

 एक
 और  बात  के  सम्बन्ध  में  में  माननीय  मंत्री  का  विचार  जानना  चाहता  हूं

 ।  मुझे  आदा है
 कि  वह  पर्यवेक्षण  करने  के  पश्चात  हमें  जानकारी  प्रदान  करेंगे  ।  राज्य  विधेयक  के  सम्बन्ध

 में
 संयत  समिति  द्वारा  जब  बम्बई  राज्य  वित्त  निगम  की  आस्तियों  कौर  दायित्वों  के  विभाजन  के  प्रत

 पर  विचार  किया जा  रहा  था  तो  हमनें  जानकारी  मांगी  थी  कौर  हमनें  देखा  कि  wa  तक  जितनी

 भी
 राशि  ऋण  रुप  में  दी

 गयी  है
 उसका  श्रीकांत  भाग  बट्टे  खाते  में  डाल  दिया  गया  है  या  उन्हें  aT

 ऋण  स्वीकार  किया  गया  हूँ
 अब  में  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  wa  तक

 वास्तव  में  जितनी  राद

 ऋण  रूप  में  दी  गयी थी  उसमें  से  कितनी  राशि  को  बरच्छा  विनियोजन  माना  गया  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  जो  जानकारी में  स्वयं  एकत्रित  कर  सका  हूं  उसके  भ्र तु सार  इस  प्रकार

 दर  1१  निगमों  के  सम्बन्ध  मे  मेरे  पास  जानकारी  है  र  इसको  अनुसार  कुल  प्रभावित  पूंजी
 २३  करोड़

 रुपये  निगमित  पूंजी  लगभग  १०
 *

 ५  करोड़  रुपये  रक्षित  बका  का  अंग  १  ४०
 करोड़  रुपये

 वित्तीय  निगमों  का  अंश  लगभग
 Yo

 लाख  रुपये  है  अन्य  वि नियोजकों  का  लगभग
 ६०  लाख

 रुपये  हैं
 ।

 इसलिये  में  माननीय  मंत्री  से  अ्रनुरोध  करता  हूं  कि  वह
 हमें यह  बतायें  कि  कितनी  रकम

 का  गलत  विनियोग  sare  शौर  उसे  प्रशोषध्य  ऋण  स्वीकार  किया  गया  है  |

 मेरी  जानकारी  यह  हैं  कि  अबतक
 दी

 गयी  कुल  रकम  का
 ५०  से

 ६० प्रतिशत भाग  अरब  वसूल
 नहीं  किया  जा  सकता  है  ।  यदि  राज्य  वित्त  निगमों  की  यही  स्थिति  है  तो  भविष्य में  उनके  कृत्यों के

 सम्बन्ध  में  वैधानिक  उपबन्ध  बनानें  के  लिये  इस  सभा  क्या  कत्तव्य  शर  दायित्व  है  ?

 में  इस  प्रचार  पर  कोई  राजनीतिक  भाषण  नहीं  देना  चाहता  हुं  ।  परन्तु मैँ  यह  कहना  चाहता i
 कि

 विभिन्न  राज्य  वित्त  निगमों  द्वारा  जिस  प्रकार  आवेदन  पत्रों  पर  कार्यवाही  की  जाती  है  वह  ऐसी

 हैकि  उस
 पर  तुरन्त  ही  ध्यान  दिया  जाना  चाहिये  ।  मुझे  विश्वास  हैं  कि  भारत  राज्यों को

 यह  ्  दे  सकती  है  कि  किसी  प्रकार  का  पक्षपात  नहीं  हीना  चाहिये  ।
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 डडा  लंका  सुंदरम् |

 मुझे  भ्र पने  राज्य  का  कुछ  प. अनुभव हू भ् है  जब  कभी
 भी

 कोई  आवेदन  पत्र  दिया  जाता  है  तो
 उस  पर

 छ

 कितनी  ही  शर्तें  लगा  दी  जाती  बीच  में  कितने  ही  व्यक्ति  are  ह  ate  कितने  ही  व्यक्तियों  को  उसका a
 अंकन करना  पड़ता  हं  कि  चाहे  आवेदन  पत्र  कितने  ही  सद्भाव  से  क्यों

 न
 दिया  गया  कुटीर  तथा

 छोटे  पैमाने  की  उद्योगों  की  सहायता  करने  का  उद्देश्य  पूरा  नहीं  होता  है
 |

 इसलिये  माननीय  मंत्री  को  यह  शझ्राइवासन  देना  चाहिये  कि  भारत  सरकार  इस  विधि  को

 पारित  कर  केवल  परिनियम  पुस्तक  में  ही  नहीं  रख  देगी  ate  राज्य  वित्त  निगमों
 को  मनमाने

 ढंग  से

 कार्यवाही  करनें  कि  अनुमति  नहीं  दूसरें  areal  में
 रक्षा  भारत  सरकार  कौर  इस  सजदा  को

 इस  संबंध  में  पर्याप्त  जानकारी  प्राप्त  होनी  चाहिये  कि  राज्य  वित्त  निगम  किस  प्रकार  से  कृत्य क़ारी

 इस  सम्बन्ध  में  जो  उपबन्ध  हैं  वे  पर्याप्त  नहीं  कौर  कोई  कार्य  प्रबन्ध  प्राप्य  होना  चाहिये

 अन्त  में  मैं  यही  कहूंगा  कि  यदि  भारत  सरकार  का  उद्देश्य  छोटे  पैसाने
 के

 उद्योगों  की

 सहायता  करना  हैं  तो  इसे  एक  ऐसी  प्रस्थापना  बनाइये  जो  उनकी  क्षमता  में  हो
 ।

 काबुली  महाजन  मत
 बनिये ai  वित्त  निगमों  को  ५४  प्रतिशत  से

 ७
 प्रतिशत  तक  ब्याज  की  ऊंची  दर  न  वसूल  करने

 दीजिये  ।  मुझे  केवल  इतना  ही  कहना  है
 ।

 श्री  व०  ब०  गांधी
 :
 भ्रध्यक्ष  यह  एक  ऐसा  विधेयक हैं

 जिसका  पूर्ण  समर्थन  किया  जाना  चाहियें
 |

 इसमें  उन  आवश्यक  बातों  का  उपबन्ध  किया  गया  हूं  जिनके

 बिना  राज्य  वित्त  निगम  संतोषजनक  ढंग  से  कृत्य क़ारी  नहीं  हो  सकते  थे  ।  हमारे  देश  में  वित्त  सम्भरण

 तथा  ऋण  सम्भरण  के  प्रश्न  की  अवहेलना  की  गयी  है  ।  उद्योगों  के  लिये  वित्त  या  ऋण  का

 उचित  वित्तीय  संस्थाओं  द्वारा  प्रबन्ध  किया  गया  हैं  |

 Ree  में  हमने  सबसे  पहला
 कदम

 उठाया  था  ate
 ates

 वित्त-निगम की  स्थापना
 की

 इस  के  बाद  प्रौद्योगिक  विकास की  सहायता  के  लिये  दो  ग्रन्थ  अत्यन्त  महत
 c

 एक

 प्रौद्योगिक  विकास  निगम  अर  औद्योगिक ऋण  तथा  विनियोजन  स्थापित  की

 गयी  थीं  |  इन  तीनों  के  होते  हुए  भी  कभी  भी  हमारी  श्रावश्यकतायें  पुरी  नहीं  हुई  हैं  कौर  श्रभी

 भी  छोटे  तथा  दरम्यान पैमाने  के  उद्योगों  को  वित्त  पोषित  किया  जाना  शव  है  ।  इस  ्रन्तराल को को  पुरा

 करना  ही  राज्य  वित्त-निगमों द्वारा  इच्छित  है  ।

 यह  निगम  ate  ऐसी  ही  वित्तीय  संस्थायें  समुदाय  के  संसाधनों  का  सामूहिक  प्रयोग  करते  हैं  ।

 विंमान  राज्य  वित्त  निगमों  के  प्रदत्त  संसाधन  लगभग  १०  करोड़ रुपये  के  हें  ।  इसमें  से  s\g *  २  करोड़

 रुपये  प्राथित पूंजी  के  हैं  जो  अनुसूचित  बैंकों  अन्य  विनियोजक  संस्थानों  से  प्राप्त  हुए  इस  प्रकार

 राज्य  वित्त  निगमों
 को

 एक  प्रकार  से  यह  एक  ऐसी  राशि  प्राप्ति हुई  है  जो  wa  उद्योग  से

 प्राप्य न  होती  |  यही  नहीं  बल्कि  ये  प्रौद्योगिक  संस्थानों  को  राज्य  वित्त  निगम  बन्ध  ऋण-पत्र

 बेच  सकते  हैं  प्रत्यामूर्तियां  दे  सकते  निर्गमित  राशि  का  भ्र भिगो पन  कर  सकते  इन  सभी  गति

 विधियों  से  वर्तमान  अधिनियम  के  welt  वे  भ्र पनी  प्रदत्त  पूंजी  से  पांच  गुना  तक  सम्पत्ति  बढ़ा  सकते  हैं
 ।

 यही  नहीं  वे  अपनी  प्रदत्त  पूंजी  अर्थात  दस  करोड़  रुपये  तक  सावधि  निक्षेप  ले  सकते  हैं  ।  राज  इनकी

 प्रदत्त  पूंजी  दस  करोड़  रुपये  हें  इतनी
 सी

 राशि  से  ही  यह  सब  कुछ  हो  सकता  है  ।  परन्तु  उनकी

 प्राधिकृत  पूंजी  २५  करोड़  रुपये  है  कौर  मुझेਂ  विश्वास  है  कि  आवश्यकता  होने  पर  प्रदत्त  पूंजी  इतनी

 ही  नहीं  रहेगी बल्कि  उसे  २५  करोड़  रुपये  तक  ले  जाया  जा  सकता  है  ।  इस  प्रकार  राज्य  वित्त  निगमों

 के  १५०  करोड़  रुपये  तक  के  भ्र ति रिक्त  संसाधन हो  सकते  हैं  ।  इसी  बात  में  इन  संस्थानों की की

 गत

 er
 ee er

 मूल  wast
 में
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 इन्होंने  अपने  asta  समय  में  जो  कुछ  किया  है  उस  के  श्रीधर पर  कुछ
 निर्णय  करना

 उचित नहीं  होगा  ।  पहला  निगम  केवल  तीन  धन  पहले  स्थापित  किया  गया  था
 शौर  अन्तिम

 को

 स्थापित हुए  कभी  छः  महीने  भी  नहीं  हुए  हैं
 ।

 वित्तीय  संस्थाओं
 की

 प्रगति  एक  ही  दिन  में  नहीं  होती

 उसमें  समय  लगता  है  ।  यदि  इतने  थोड़े  से  समय  में  उन्होंने  झ्रघिक  wear  कार्य
 किया  होता  तो

 हमें  प्रसन्नता  होती  परन्तु  हमें  चित्र  के  दूसरी  ae  को  भी  देखना  चाहिये
 ।

 यदि  प्रशासी  व्यय  पहले

 धक  था  तो  अरब  उसमें  प्रतिवर्ष  कमी  होती  जा  रही  ऋण  तथा  whee  राशि  के  रूप  में  अब
 तक

 दी  गयी  यदि  इन  वित्तीय  संस्थानों प्राप्य  निधियां  केवल  २७  प्रतिशत  तो  ऐसे  भी
 वैयक्तिक

 उदाहरण  हैं  जिनमें  इन  निगमों  द्वारा  ऋणों  के  लिये  निधियों के  tg
 '

 १५  प्रतिशत पौर  ६०"  ७०

 प्रतिशत  भाग  तक  उपयोग  किया  गया  है  ।  मेरे  विचार  में  यह  प्रगति  कम  नहीं  समझी
 जा  सकती

 ॥

 एक  मामले  में  तो  जिन  ऋणों  के  लिये  श्रावेदित  किया  गया  था  लगभग  \9€  प्रतिशत  की  मंजूरी
 दी

 गयी

 मेरे  विचार  में  प्रोत्साहन  देने  से  कौर  कुछ  रुकावटों  को  दूर  करने  से  हम  जिस  प्रकार  का
 विधेयक

 में  प्रस्ताव  कर  रहें  है  उससे  हम  इन  निगमों  से  बहुत  कुछ  आदा  कर  सकते  हैं
 |

 aa  इन  निगमों  ने  उतना  अच्छा  कायें  क्यों  नहीं  किया  जितना  कि  इस  सभा  के  सदस्य
 चाहते

 थे  ?  एक  कौर  मूल  अधिनियम में  कुछ  कमियां  थी  कौर  दूसरी  हमारे  छोटे
 ्य िक च पैमाने के

 भ्र ौर  दरम्याने  पैमाने  के  उद्योगों  की  संरचना  में  दोष  थे  ।  जो  संस्थायें  ऋण  चाहती  हैं  उन्हें  भी  तो  यह

 सिद्ध  करना  होता  है  कि  वे  वास्तव  में  ऋण  दिये  जाने  योग्य  हैं  ।

 हम  यह  देखते  हें  कि  सके  समक्ष  जो  विधेयक  है  वह  इन  वित्त  निगमों  के  मार्ग  से  कहां  तक

 बाधा ये  दूर  करनें  का  प्रयत्न  करता  सर्वप्रथम  खंड  २  को  इस  विधेयक के  सभी

 खंडों  का  यह  प्रयोजन  है  कि  वित्त  निगमों  के  ऋण  देने  की  शक्ति  का  कायें  क्षेत्र  विस्तृत किया  जाये

 महोदय  पीठासीन

 केवल  खंड  २  से  ऐसी  बहुत  सी  संस्थाओं  श्री  ऋण  प्राप्त  करने  की  हकदार  होगी
 जो  इस

 उपबन्ध के  न  होने से  अरब  तक  ऋण  प्राप्त  नहीं  कर  सकती  थी  |

 फिर  खंड
 ४

 तथा  खंड  २४  में  हम  संयुक्त  निगमों
 की

 व्यवस्था  कर  रहे  इससे  वह  प्रदेश भी

 लाभ  उठा  सकेंगे जो  भ्र पना  भ्र लग  से  निगम  स्थापित  नहीं  कर
 सकते

 थे  ।
 अरब

 दो
 भ्रमित  प्रदेश

 मिल  कर  अपने  प्रदान  में  प्रौद्योगिक  वित्त  प्राप्त  कर  सकते  दूसरे  शब्दों  में  अधिक  शभौद्योगिक

 सितारों को  इन  निगमों  द्वारा  ऋण  दिया  जा  सकेगा

 इन  निगमों  को  अभिकरण  कृत्य  भी  सौंपे  जा  उस  से  वे  उन  प्रौद्योगिक  संस्थाओं के  निकट

 सम्पर्क में  ast  जो  औद्योगिक  वित्त  निगम  जैसी  बड़ी  संस्थानों  से  ऋण  लेती  रहीं हैं  ।  खंड  १२

 में  हम  एक  भ्र  भ्रच्छी  बात  यह  कर  रहे  हें  क्यों  कि  पहले  यह  निगम  बन्धक  पत्र  या  किसी  प्रकार  की

 स्वीकृत  भ्रांतियों के  उपप्राधीयन  की  तति  के  बिना  इन  औद्योगिक  संदेश को  वित्तीय  सहायता

 नहीं  दे  सकते थे  ।  हम  जानते  हें  कि  प्रत्येक  मामले  में  विशिष्ट  प्रकार  की  स्वीकृत  प्रतिभूति  पर  जोर  देने

 से  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  की  हम  सहायता  करनें  की  नहीं  कर  सकते  इस  उपबन्ध

 राज्य  सरकार  की  प्रत्याभूति  या  किसी  अनुसूचित  बैंक  या  राज्य  सहकारी  बैंक  प्रत्याभूत  को

 निगम  स्वीकार  करेंगे  ।  इस  प्रकार  अधिक  संख्या  में  संस्थायें  इन  निगमों  का  लाभ  उठा  सकेगी  ।

 मुझे  हैं  कि  इन  नये  उपबन्धों  के  कारण  राज  से  कुछ  वर्ष  बाद  किसी  को  इन  निगमों  के

 कृत्यों  पर  कोई  wats  न  होगी  |

 भाषण  समाप्त  करने  से  पहले  में  एक  या  दो  बातें  सनौर  कहना  चाहता  हुं
 ।  खंड  १७

 में  एक
 नयी

 धारा  की  व्यवस्था है  ।  इसमें  प्रबन्धक  अभिकर्ताश्रों  पर  प्रबन्धक  संचालकों  की

 संविदा  समाप्त  करने  के  लिये  प्रतिकर  की  चर्चा  हैं  ।  यहां  हम  उनका  किसी  प्रकार  का  प्रतिकर

 का  अधिकार  छीन  रहे  है  ।
 सरकार  को  चाहिये  था  कि  प्रतिकर  के  पर  बिल्कुल

 भी  विचार  न

 करनें की  अपेक्षा  उसे  इस  मामले  में  अपने  विवेक  का भी  उपयोग करना  चाहिये  ।  हो  सकता  कि
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 समवायों  के  भ्र सफल  रहने  में  प्रबन्धक  श्रभिकर्ताश्रों  श्र  प्रबन्धक
 संचालकों

 का  कोई  दोष न  हो

 कल्पना  कीजिये कि  सरकार  इन  को  रखने  अधिकार  में  ले  लेती  है  प्र  विना
 किसी

 प्रतिकर पर  विचार  किये  इन  व्यक्तियों  at  निकाल
 देती  होते  मेरे

 विचार
 में  यह

 बुद्धिमानीं की  बात  नहीं  है  ।  यदि  सरकार
 अपनें

 विवेक
 पर

 कुछ  निर्णय छोड़  देती  तो
 समस्या  का

 समाधान हो  सकता  AT

 एक  कौर  भी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  राज्य  वित्त  निगमों  से  सहायता पाने  वाले

 इन  स़्थानों  के  नियन्त्रणों  को  पहिले  ही  पता  चल  जाता  है  कि  उनकी  संधा  की  स्थिति  क्या ह

 यदि  उन्हें  यह  मालूम  हो  कि  उन्हें  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  तो  वे  निगम  के  लिये  शेष  कुछ  नहीं

 छोड़ेंगे  ।  यदि  उन्हें  प्रतिकार की  ara  हो  कौर  यह  मालूम हो  कि
 उन

 के  मामले  पर
 विचार  किया

 जायेगा  तो  इसका  ्  यह  होता  कि  हम  समस्या  का  अधिक  युक्तिपूर्ण  ढंग  से  समाधान
 कर

 रहे हें  ।

 खंड  २१  के  सम्बन्ध  में  माननीय  मंत्री  ने  संशोधन  प्रस्तुत  किया  में
 समान

 करता  हूं  ।  विधेयक  के  मूल  उपबंध  में  यह  मामला  केंद्रीय  सरकार  की  प्रसूति
 पर

 छोड  गया
 था

 श्र  संशोधन  में  श्री  रक्षित बैंक  को  उपक्रमण  का  अधिकार  दिया  गया  है  शर  ऐसा  ही  होना भी

 चाहिये  क्योंकि  रक्षित  बैंक  ही  शीघ्र  यह  समझने  की  स्थिति  में  होगा  कि  स्थिति  कया  हे  उसे  ही

 शीघ्र  कार्यवाही  करने  की  स्थिति  में  रखना  भी  चाहिये  ।  इसलिये  में  संशोधन  का  स्वागत  करता  हू ं।

 श्री  स०  दि०  गुरूपादस्वामी  राज्य  वित्त  निगम  अ्रधिनियम  PEYR  में

 पारित  किया  गया  था  कौर  इसके  लगभग  दो  वर्ष  बाद  वित्त  निगम  afar में  ast  ह्  are  भी

 कई  राज्यों  में  वित्त  निगम  नहीं  है  किन्तु  माननीय  मंत्री  ने  इस  विलम्ब  का  कोई  संतोषजनक

 स्पष्टीकरण नहीं  दिया  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  अपनें  भाषण  में  प्रारम्भ  में  कहा
 था

 कि  वित्त  निगम  इस  समय
 बाल्यावस्था

 में  उनसे  सहमत  हूं  कि  किन्तु  वित्त
 निगमों

 ने  इस  ग्रुप
 अवधि

 में  अपनें  दायित्वों
 का

 निर्वहन  ढंग  से  किया हैं  ?  इसका  कारण  यह  है  कि  सरकार  द्वारा  सही  मार्ग  प्रदर्शन  नहीं  किया

 गया ।  वित्त  निगमों  के  प्रसाद  होने  के  और  भी  कारण  हें  ।  उदाहरण  के  लिये  इन  निगमों  पर  चार

 दायित्वों  a  निवेदन  का  भार  सौंपा  गया  था  कौर  वे  केवल  एक  ही  दायित्व को  पुरा  कर  सके  है  ।

 यद्यपि  निगम  जिन  उद्देश्यों
 की

 पूति  के  लिये  स्थापित  किये  जाते  है  वे  बहुत से  तथापि  इन

 निगमों की  गतिविधियां  केवल  ऋण  देने  के  कार्य  तक  ही  सीमित  रही  हैं  ।  श्राप  आगे  चल  कर  यह

 देखेंगे  कि  इन  निगमों  ने  उचित  श्रीगणेश नहीं  किया  है  ।

 विभिन्न  उद्योगों  को  ऋण  किन  बातों  के  आधार  पर  दिये  जाते  हम  यह  जानना

 चाहते  ऋण  निम्न  बातों  के  arse  पर  दिये  जाते  हैं  :  व्यापार  की  az

 आधिक  स्थिति  ak  उसके  उत्पादन  शर  लाभ  के  बढ़ने की  योजना  की

 प्राविधिक
 aa  आस्तियों के  रूप  में  पर्याप्त  प्रतिभूतिया ं;  मांगा  गया

 ऋण  पर्याप्त  है  या  रहन  रखी  जाने  वाली  सम्पत्ति  सन्तोषजनक

 कार्य  करने  वाले  व्यापार  समवाय  संस्था  की  साख  कौर  प्रबन्ध  भझ्रभिकर्ताप्नों  की  उपलब्ध

 ate  राज्य  की
 राष्ट्रीय  बर्थ-व्यवस्था  के  लिये  उद्योग  का  महत्व

 ।
 —

 मूल  अंग्रेजी  में
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 यदि  बाप  इन  शर्तों  को  देखे  तो  श्राप  देखते  ही  यह  समझ  जायेंगे  कि  ag  wa  अ्रतिछादी  हैं

 कौर ऋण  के  सौदों  में  एक  प्रकार  से  विलम्ब  का  कारण  है  ।  किसी  समवाय की  सुदूर

 वित्तीय  स्थिति  के  बारे  यदि  श्राप  भ्राइवस्त  हैं  ,  तो  उसकी  साख  का  प्रदान  वहां  उत्पन्न  होता है  ?

 यह
 न

 केवल  अतिछादी  ही  हैं  किन्तु  ऋण  प्राप्ति  के  मार्ग  में  बाघों  भी  उत्पन्न  करती  हैं
 ।

 अ्रन्तिम  ad  वास्तव  में  विचित्र  है  ।  निगम  को  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहियें  कि  कोई

 उद्योग  राष्ट्रीय  महत्व का  है  अथवा  नहीं  ।  इसे  भ्राता पर  कोई
 विशिष्ट  उद्योग  राष्ट्रीय

 महत्व  का  नहीं  है  उसके  ded  पत्र  को  भ्र स्वीकृत  किया  जा  सकता  इस  प्रक्रिया  ने  आवेदन

 पत्रों  पर  इतनें  निबन्ध  लगाये  हैं  कि  वे  ऋण  प्राप्त  करने  की  सुविधाओं  का  पूरा  लाभ  नहीं
 उठा

 सकते हैं  ।  माननीय  सदस्यों  नें  विभन्न  बातों  की  सदन  का  ध्यान  आकर्षित  किया  ह  किन्तु
 मेरा

 ख्याल है  कि  निगम  द्वारा  जिस  धीमी  रफ्तार  से  काम  किया  जाता  है  वह  सबसे  बुनियादी  बात  है
 ।

 एक  कौर  बात  महत्वपूर्ण है  ।  न  तो  केन्द्र  सरकार  भ्र  न  तो  किसी  राज्य
 सरकार

 ने
 छोटे

 पैमानें  के  उद्योग  की  ठीक-ठीक  परिभाषा  की  है  ।  केवल  बम्बई  राज्य  ने  मोटे  तौर
 पर  उसकी

 परिभाषा की  यह  विधेयक ऐसे  उद्योगों  के  बारे  में  है  किन्तु  छोटे  पैमाने  के
 अथवा  दर्मियान

 दर्जे  के  उद्योग  कौन  से  हैं  यह  श्राप  नहीं  जानते  |  इन  बातों की  उचित  परिभाषा  के  में

 ं  के  क्षेत्राधिकार का ज्ञान  नहीं  हो  सकता  है  |

 एक  माननीय  ने  ब्याज  की  ऊंची  दर  के  बारे  में  कहा  है  प्रौर में  उनसे  सहमत  हूं
 ।

 बैंकों

 द्वारा  ऋणों  पर  ३-४  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  लिया  जाता  है  कौर  राष्ट्रीय  ऋणों  पर  भी

 चार  प्रतिशत  की  दर  से  ब्याज  दिया  जाता  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  गैर-सरकारी  उद्योगों  को  दिये  गये  ऋणों

 पर  इतनी  ऊंची  दर  से  ब्याज  क्यों  लिया  जाता  है
 ?

 ऋण  देने  में  पक्षपात  किया  जाता  है  तथा  राजनीतिक  पहलू  को  देखते  हुए  ऋण  दिये
 जाते

 इस  वित्तीय  दायित्व  का  यह  राजनीतिक  शोषण  है  कौर  यही  कारण  हैं  कि  यह  निगम  असफल

 हुए  हैं
 ।

 अन्त  में  मेरा  निवेदन यह  है  कि  प्रशासनिक  wa  तथा  प्रदत्त  पूंजी  की  तुलना में  बहुत

 अधिक
 विभिन्न  राज्यों  में  इस  व्यय  के  अनुपातों को  देखने  से  ऐसा  प्रतीत  होता  है  कि  ये  निगम

 अरपना  आ  प्रबन्ध  करने  अथवा  रस्सी  प्रशासनिक  के  लिये ही  स्थापित

 किये  गयें  हैं  ।  श्री  बंसल  ने  दे  कर  अन्य  देशों  के  झ्रांकड़े  यह  बताया  है  कि  वहां  प्रशासनिक  व्यय

 अल्प  होता  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  राज्य  वित्त-निगमों के  लिये  इतनें  अधिक  व्यय  को

 क्यों  मंजूर  किया  जाता  हैं  ।

 अन्त  में  मेरा  निवेदन  है  कि  जहां  तक  इन  वित्त  seal  का  सम्बन्ध  केन्द्र  झर  राज्यों
 के

 बीच  कोई  समन्वय नहीं  है  ।  मेरा  ख्याल  है  कि  यदि  केन्द्र  सरकार  ने  कौर  राज्य  सरकारों  ने

 कार्यवाही
 की

 होती
 तो

 अधिक  अच्छा  समन्वय  कौर  कार्य  होता
 |

 श्री  म०  कण  मैत्र  )  :  इस  विधेयक  का  मुख्य  उद्देशय

 बहुत  से  राज्यों  की  सहमति  से  संयुक्त
 राज्य  वित्त-निगमों  की  स्थापना  करना  है  ।

 tae  अंग्रेजी  में
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 श्री व्०  बाण  गांधी  नें  अपने  भाषण  में  कहा  है  की  ऐसे  निगमों  का  प्रयोजन  देश  की  सम्पत्ति
 को

 काम
 में  लाना  हैं  किन्तु  इन  निगमों  की  सफलता  का  अनुमान  इस  बात  से

 लगाया  जायेगा कि  इस

 सम्पत्ति  से  छोटे  पैमाने  के  दौर  दरम्यानें  दर्जे  के  उद्योगों  का  विकास  करने  में  किस  हद  तक

 सहायता की  गयी  है  ।

 यदि  इन  निगमों  के  कार्यकरण की  aaa  समीक्षा  की  जाये  तो  उससे  निराशा  ही  होती

 ्  |
 प्रत्येक  व्यापार  संस्था  द्वारा  ऋण  की

 जिन  राशियों  के  लिये  श्रावेदन  पत्र  दिये  गये  हैं  उनका  कुल

 मूल्य तो  कम  है  ही  मांगें  गये  ऋणों  श्र  प्रदत्त  ऋणों  में  काफी  उत्तर  हैं
 :

 प्रत्येक  राज्य

 यही  स्थिति  है  कौर  वर्ष  PEUY-KE  में  जो  स्थिति  है  वह  भी  श्रा्ाजनक  नहीं  है
 ।

 इस
 अधिनियम  के

 अ्रन्तगंत  मंजूर  किये  गये  ऋणों  का  प्रयोजन  दरम्याने  प्रौढ़  छोटे  पैमाने  के
 उद्योगों

 गे  सहायता
 देना

 |  किन्तु  परिचय  बंगाल  में  ऐसे  कई  उद्योगों  को
 ऋण  दिये  गयें  हैं  जो  दरम्यान  उद्योग  नहीं

 कहें जा  सकते  |

 ऋण  के  लियें  दिये  गये  आवेदन  पत्रों  को  भ्र स्वीकार  करने  का  सर्वाधिक  महत्वपूर्ण  कारण
 संतोषजनक  प्रतिभूतियां का  न  देना  है  ।  छोटे  समान  के झौंर  दरम्यान  उद्योगों  के  पास

 अपनी  ज़मीन

 या  इमारत  नहीं  होती  कौर  ऋण  देनें  से  पहले  निगम  इसी  प्रकार  की प्रतिभूतियां मांगते  है  ।

 पिछलें  पांच  वर्षों  में  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  जिनमें  सदा  कम  पूंजी  लगी  होती

 दरम्यान  उद्योगों  की  भ्रपेक्षा  कम  ऋण  प्राप्त  हुए  |  |
 उद्योगों  को  सहायता  इसलिये  नहीं

 दी जा  क्योंकि इन  निगमों के  विधानों में  त्रुटियां  हैं
 ।

 प्रतिभूतियों  में  स्टाक  नहीं  केवल

 ठोस  अस्तियां  शामिल  है  ।  श्री व०  ato  गांधी  ने  अभी इस  बात  का  उल्लेख  किया है
 कि  इस

 विधेयक में  यह  प्रस्ताव  किया  गया  है  कि  यदि  ऋण  प्राप्त  करने
 के

 इच्छा  उद्योगों
 की

 से
 सरकार  या

 कोई
 प्राय

 संस्थायें  प्रत्याभूत  दें  तो  ऋण  मंजूर  किये  जायेगें  ।  किन्तु  मेरा
 ख्याल

 हैं  कि  ऋण  देने  के  मामले  में  यह  राजनीतिक  दबाव  डालने  का  एक  तरीका  है
 ।

 छोटे  प्रौढ़  दरम्याने  उद्योगों  की  दीर्घकालीन  वित्तीय  झ्ावश्यकताओओं  को  पूरा  करने  का  जहां  तक

 सम्बन्ध  राज्य  वित्त  निगम  अरब  तक  असफल  ही  रहे  ये  दोनों  उद्योग  कौर  विशेषकर  छोटे  पैमाने

 ब्याज को  ऊंची  दर  के  कारण  दीर्घकालीन  ऋण  व्यवस्था  की  सुविधा  का  लाभ  नहीं  उठा  पाते  ।

 डा०
 लंका  पुनीत  तथा  उनसे  पहलें  बोलनें  वाले  THAT  नें  ब्याज  की  ऊंची  दर  की  कड़ी  आलोचना  की

 है
 ।

 व्याज  की  दर  इतनी  ऊंची  है  तो  सहायता  देनें  के  अरथ  क्या  इंग्लैंड  के  उद्योग  कौर  वित्त  निगम

 ऋण  देने  से  पहले  उद्योग
 की

 साख  के  बारे  में  पूछ-ताछ  नहीं  करते  बल्कि वे  यह  देखते है  कि  उद्योग

 सहायता  देने  योग्य  है  या  नहीं  ।  इंग्लैंड में  ही  नहीं  वरन  इंडोनेशिया जसे  छोटे  देश  में  भी  छोटे  उद्योगों

 के  लिये
 जो

 नियम  निर्धारित  किये  गये  हैं  बे  सुविधाजनक हैं  ।

 विधेयक  में  निरीक्षण  का  उपबन्ध  किया  गया  है
 ।

 मुझे
 इस

 बात  पर  प्रसन्नता  हैं
 कि

 निरीक्षण
 का  उपबन्ध  मौजूद  हैं  उसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  केन्द्रीय  सरकार  निदेश  दे  तो  ford  बैंक

 किसी  भी  वित्त  निगम  का  निरीक्षण  कर  सकेगा  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  जब  वित्त  निगमों के
 बारे

 में  इतनी  शिकायते  तो  रिज  बैंक  को  ईनका  निरीक्षण  करनें  का  अ्रधिकार  क्यों  नहीं  दिया  गया  ।

 च्े मंतो

 तक  गँगा  कि

 त

 सकल  मत

 पेक  a
 eee  हवाले  परक

 द्वारा  भी  निरीक्षण

 माननीय  मंत्री  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  वे  इस  बात  की  व्यवस्था  करे  कि  ये  निगम  ठीक  ढंग  से

 कार्य  करें प्र ौर  इस  तरह  कार्य  करे  कि  छोटे  पैमाने  के  wr  दर Tle  नर  ना  साथ ५  रम्यानें
 उद्योगो के  वास्तव  में

 सहायता
 =

 प्राप्त हो  सके  ।



 ३०  PEXQ  राज्य  वित्तीय निगम  विधेयक  १६२५

 श्री  श्र०  चं०  गुह  मेरा  ख्याल  है  कि  माननीय  सदस्यों
 में

 से  श्नघिकांश  सदस्यों  ने  विधेयक  के
 उपबन्धों के  बजाय  कार्यकरण  राजन  ध्यान  केन्द्रित  किया हैं। यह एक ऐसा यह  एक  ऐसा

 है  जब  कि  संसद्  द्वारा  पारित  परिनियम  के  घिन  गठित
 निगमों  के  कायकरण  की  समीक्षा

 सिद्ध  कर  सकती है  ।  इसलिये  में  इस  चर्चा  का  स्वागत  करता  हूं
 ।

 ~  ि
 अ्रपने  प्रारम्भिक भाषण  में  मने  यह  स्वीकार  किया  है  ,  कि  इन  निगमों  के  पिछले  दो  तीन  वर्षों के

 कार्यकरण  से  सरकार  संतुष्ट  नहीं  थी  are  इसीलिये  fora  बेंक  श्रॉफ  इंडिया  ने  इस  मामले  के  बारे

 में  सन्न  वित्त  निगमों  के  प्रतिनिधियों  से  एक  प्रकार
 की

 चर्चा  प्रा रफः ् म  की
 ।  चर्चा  के  दौरान में  जो

 सिफ़ारिशों  की  गयी  थी  उनके  आधार  पर  हमने  अ्रघिनियम  में  संशोधन  करने के  लिये  ag  विधेयक

 प्रारम्भिक  भाषण  में  मेंने  यह  बताया  था  कि  राज्य  निगम  अपने  दायित्वों का  निवेहन  ठीक

 तरह  से  इसलिये  नहीं  कर  सके  कि  भ्र धि नियम  के  उपबन्ध  कुछ  हद  तक  कड़े  न् त्ौः  ऋण  लेने  वाले

 औद्योगिक  समवायों  का  ढांचा  ही  ऐसा  है  ।  में  प्राशि  करता  हूं  कि  कम  से  कम  श्री  बंसल  तो  छोटे  पैमाने

 के  और  दरम्यानें  उद्योगों  की  स्थिति  जानते  होंगे  यह  तो  नहीं  कहा  जा  सकता  कि  ऐसे  उद्योग  संगठित  हैं

 ऋण  प्राप्ति  के  लिये  प्रावश्यक  प्रतिभूति  या  प्रत्याभूत  प्राप्त  करना  उनके  लिये  सदा  संभव  नहीं  होता

 है  गर
 में  आशा  करता  हूं  कि  श्री  बंसल  यह  सुझाव  नहीं  देंगे  कि  राज्य  वित्त  निगम  बिना  किसी

 भूति  के  ऋण  दे  दें  क्योंकि  इसमें  समस्त  राशि  गंवा  देनें  का  खतरा  रहता  है
 ।  भ्रालोचनायें दो  विपरीत

 दिशाओं से  हुई  हैं  :  एक  तो  यह  कि  राज्य  वित्त  निगमों  को  पर्याप्त  लाभ  नहीं  gar  है  कौर  लाभांश  देनें

 का  जो  संविहित  दायित्व  हैं  उसे  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  से  ठोस  सहायता  से  ही  पूरा  किया  जा  सकता

 है  विशेषकर डा०  लंका  ने  यह  आलोचना की  है  कि  इस  ऋणों  में  से  अधिकांश की
 राशि  न  की  जा  मेरा  ख्याल  है  कि  सोच  विचार  कर  खतरा  उठाकर  कौर  इस  बात  की

 mie  उचित  ध्यान  दे  कर  कि  जितना  धन  ऋण  के  रूप  में  दिया  जाये  उसका  पर्याप्त  हिस्सा  ब्याज  के

 रूप  में  वापिस  जाता  ताकि  लाभांश  देने  का  सं विहित  दायित्व  राज्य  सरकारों  द्वारा  नहीं  वरना

 इन  निगमों  की  राय  से  पुरा  किया  जा  हम  एक  प्रकार  का  मध्यम  माग  ही  अपना  सकते  हैं  ।

 यदि  निगमों  को  कुछ  लाभ  प्राप्त  करना  ही  हैँ
 तो  qe  स्वाभाविक है  कि  वे  इस  बात  की  व्यवस्था

 करेंगें  कि
 जो

 विनियोग  किया  जाता  हैं  उसके  सम्बन्ध  में  मूलधन  पौर  ब्याज  के  भी  भुगतान  की  कुछ

 विनियोग  के  लिये  लगभग  शतप्रतिशत  प्रतिभूति  लना  या  ऋण  के  लिये  आवेदन  पत्र  देने  वाले  किसी

 प्रतिभूति हो  ।  में  राश्मा  करता  कि  सदन  इस  पहलू  को  समझेगा  कि  बेक  चलाने  वाले  व्यवित  के  समान

 भी  संथा  को  बिना  सोंचे  समझे  ऋण  देना  ये  दोनों  बातें  निगम  नहीं  कर  सकते  |  उन्हें सोच  विचार  कर

 खतरा  उठाने
 प्रो

 साथ  ही  कुछ  राय
 भी

 प्राप्त  करने
 की

 व्यवस्था  करनें  के  बीच  का  मध्यम  मागं
 अपनाना  होता  है  ।

 कूछ  दिन  पहले  भर  at  भी  सदस्यों  ने  यह  बात  उठाई  कि  वार्षिक  प्रतिवेदन  सभा-पटल  पर
 रखे  जाये  अथवा  उनका  संभरण  जाये  ।  माननीय  सदस्य  अधिनियम  के  खंड  ३८  को

 देखें  तो  उन्हें  विदित  हो  जायेगा  कि  राज्य  निगमों  को  ford  बेक  उनके  राज्य  के  विधान  मंडलों

 को  भी  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करना  होता  है  ।  वार्षिक  प्रतिवेदन  संम्बन्धित राज्य  के  सूचना  पत्र  में

 प्रकाशित  किया  जाता  है  कौर  सभी  राज्यों  के  सूचना  पत्र  संसद्  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हूँ
 ।

 इसलिये

 पारिभाषिक  बष्टि  से
 में  यह  कह  सकता हूं  पुस्तकालय में  रखे  गये

 किन्तु  में  ऐसा  दृष्टिकोण  नहीं  भ्र पना ना  चाहता  |  में  यह  जानता  हूं  कि  विभिन्न  राज्यों  के  दो  तीन

 वर्षों  के  सुचना पत्रों  में  से  प्रतिवेदनों  को  ढूंढना  माननीय  सदस्यों के  लिये  संभव
 नहीं  होगा

 ।  भविष्य

 में  इन  प्रतिवेदनों  को  संसद  पुस्तकालय  में  रखने  की  व्यवस्था  में  करूगा--------  साथ  में  यह  बताना  चाहता

 हूं  कि  इस  सदन  द्वारा  पारित  अघिनियम
 में  निगमों  द्वारा  सम्बन्धित

 राज्य  विधान  मंडलों

 अ्रंग्रेज़ी में में
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 धन  Fo

 न  कि  dag  को  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किये  जाने  का  उपबन्ध  किया  गया  संसद्
 न

 यही  उपबन्ध किया

 है  ।  इसलिये  यदि  कोई  भूल  हो  गयी  हो  तो
 उसके  लिये  मेरे  जैसे  तुच्छ  मंत्री को  सजा

 न
 दी  जाये

 ।

 किन्तु  में  इस  बात
 की

 व्यवस्था  करूंगा  कि  भविष्य  में  यह  प्रतिवेदन  पुस्तकालय  में  उपलब्ध  हों  |

 द्  विनियोग  के  झाधार  पर  लगाने  का  प्रयत्न  किया  है  ।  यदि  इन  निगमों  के  कार्य  को  देखा  जाय

 श्री  बंसल  प्रौर  डा
 ०

 लंका  सुन्दरम् ने व्यय ने  व्यय  भ्रनुपात  का
 उल्लेख

 किया  श्री  बंसल  ने
 उसका

 तो  उक्त  दृष्टिकोण लिया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  मेरा  ख्याल  है  कि  वाणिज्यिक  लेखे  के  दृष्टिकोण

 से  अजित  राय  को  ध्यान  में  रखते  हुए  व्यय  अनुपात  पर  विचार  करना  अधिक  उचित  होगा
 ।

 नीय  सदस्य  प्रतिवेदन के  पृष्ठ  १४  को  पढ़े  ।  निश्चय  ही  पहले  एक  दो  वर्षों  तक  काफी  लाभ  होने  की

 aren  नहीं  की  जा  सकती  क्योंकि  धन  का  विनियोग  प्रारम्भ  ही  द्वारा  होगा  कौर  कोई  ब्याज  एकत्रित

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  तीसरे  या  चौथे  वर्ष  के  बाद  ही  हम  कुछ  लाभ  की  कर  सकते  हैं  ।  इनमें

 से  अधिकांश  मामलों  में  प्रशासन  व्यय  का  नापाक  काफी  कम  होता  जा  रहा  है
 ।  पिछले तीन  वर्षों

 के  आंकड़े इस  प्रकार  पंजाब-पहले वर्ष  के  लिये  ६२  दूसरे  तीसरे  वर्ष  के  लिये

 ३७  ३१  प्रतिशत ;  सौराष्ट्र-  १७  प्रतिशत  we  १६  प्रतिशत ;

 बम्बई-  33  प्रतिष्ठित  प्रौढ़  २३  प्रतिशत ।  पश्चिम-बंगाल  के  मामले  में

 श्री  बसु  को  भ्रत्यघिक  दिलचस्पी  पहले  वर्ष  के  लिये  व्यय  भ्रनुपात  ४६  प्रतिशत  प्रौर  दूसरे

 वर्ष  के  लिये  २८  प्रतिशत था  ।  इस  प्रकार  यह  देखा  जायेगा  कि  व्यय  अनुपात  प्रतिवर्ष  काफी  कम  होता

 जा  रहा है
 ह

 विधेयक  के  खंड  १२  का  उल्लेख  डा०  लंका  ने  यह  कहा  है  कि  कुटीर

 उद्योगों को  कुछ  नहीं  मिलेगा  ।  इसके  बारे  में  उन्हें  कोई  सन्देह  नहीं  था  ।  यह  उपबन्ध  विधेयक  में  तो

 नहीं  किन्तु  उद्देश्यों  तथा  कारणों  के  विवरण  में  किया  गया  है  कि  इन  निगमों  से  छोटे  पैमाने  के  कौर

 कुटीर  उद्योग  भी  ऋण  ले  सकेगें  |  इस  संबंध  में  उन्होंने  ब्याज  की  प्रचलित दर  का  उल्लेख  किया

 हूँ  जो  ६  से
 ७  प्रतिशत तक  है  ।  इसको  उन्होंने  काबुली  दर  कहा  यदि  उन्होंने

 aH  की  दरों

 अथवा  उन  दरों  का  उल्लेख  किया  होता  जिन  पर  व्यापारिक  बैंकों  से  संगठित  उद्योगों को  ऋण

 दिया  जाता  है  तो  उन्होंने इस  शब्द  का  प्रयोग न  किया  होता  ।  कृषि  ऋण  के  बारे  में  सूद  की  जो

 दर  प्रचलित  है  वह  में  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  ।  रिजर्व  बैंक  सहकारी  sat
 को  प्रतिशत  सूद

 की  दर  से  ऋण  देता  सहकारी  sal  के  लिये  यह  सम्भव  नहीं हो  सका  है  कि  वे  किसानों को  eh

 प्रतिश्त  से  कम  सूद  की  दर  पर  ऋण  दें  सकें  |  हमनें  अनेक  परिपत्र  शर  अनुस्मारक भेजे  हैं  फिर च्
 भी

 हि  स्थानों पर  प्रचलित दर  १०  प्रतिशत  इस  पर  क्लीन  ऋण  शौर  सूद  दोनों

 चुकाते
 हैं  ।

 निगमों  के  बारे  में  डा०  लंका  सुन्दरम  ने  कहा  है  कि  पचास  या  साठ  प्रतिशत  ऋण  as  खाते

 लिख  दिये
 जायेंगे

 ।  मुझे  यह  पता  नहीं  कि  उन्हें  ऐसी  भज
 जानकारी

 कहां  से  प्राप्त हुई

 जहांतक  हमें  सुचना  मिली  कभी  ऐसा  मामला  नहीं  है  कि  मूल  या  सूद  को  न  चुकाया  गया  हो  ।

 ऐसे  कथन  में  कोई  सचाई  नहीं  ।  बल्कि  मै  तो  कहता  हुं  कि  अधिकांश  रुपया  सूद  सहित  निगमों

 को  वापस  मिल  जाता  है  |

 श्री व०  बा०  गांधी  ने  नई  धारा  ३२  जिसका  खंड  १७  में  उपबन्ध  जिक्र  किया  था  ।

 उन्होंने  उसके
 उन

 दाब्दों  पर  आपत्ति  की  है  जिनके  भ्रनुसार
 जो

 भी  औद्योगिक  संस्था  राज्य  वित्तीय

 निगम  द्वारा  अपने  हाथ  में  ली  जायेंगी  उसके  भूतपूर्व  प्रबन्ध  रसिकता  द्वारा  पहले  किये  गये  करार
 समाप्त हो  जायेंगे  इसका  अर्थ  यह  हो  है  कि  उन  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताश्रों  के  साथ  कुछ

 सख्ती  हो  सकती  है  जिन्होंने  कुछ  गैर-जिम्मेवारी के  साथ  काम  फिया  हो  ।  इस  खंड  में  औद्योगिक

 त्त
 निगम  भ्र घि नियम की  धारा  ३०

 ख  खंड
 को
 ज्यों

 का
 त्यों

 रखा  गया  है
 |

 उस
 अधिनियम

 में
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 भी  यह  संशोधन  एक  वर्ष  पहले  किया  गया  किन्तु  इस  उपबन्ध  से  ऐसे  प्रबन्ध  afer
 को

 किसी  दुविधा  में  नहीं  डाला  जाता  बल्कि  सरकार  उनकी  जिम्मेवारी
 ग

 अपने  ऊपर  नहीं  लेना  चाहती

 इसके  watt  सरकार  उन  प्रबन्ध  श्रभिकर्ताश्रों  को  भी  अपने  नये  प्रबन्ध  में  ले  सकती  है  जिन्होंने

 पहले  काम  किया  हो  किन्तु  पिछली  dere
 की

 असफलताओं  के  जो  शिकार बन  गये  हों  ।

 इस  प्रकार  के  भविष्य  के  प्रबन्ध  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  है  फिर  भी  वैधानिक  दुष्टि  से  यह  आवश्यक  है

 कि  औद्योगिक  संस्कारों  का  काम  राज्य  वित्तीय  निगम  के  हाथ  में  कराने  पर  भूतपूर्व  प्रबन्धकों  के  करार

 समाप्त हो  जायें  ।

 श्री qo  दि०  गुरु पाद स्वामी  ने  ऋण  चुकाने  की  क्षमता  के  बारे  में  कहा  है  कि  इस  को  आधार
 न  माना  जाये  ।  जब  तक  निगम  स्वयं  ava  विनियोग  में  दिलचस्पी  न  लें  तब  तक  उन  के  विनियोग

 में  गड़बड़  हो  सकती है  ।  उन  की  ऋण  चुकाने  की  क्षमता  जानना  झ्रावश्यक  है
 ।  उन्होंने उस  रिपोर्ट

 के  पृष्ठ  a  पर  दी  गई  सात  शर्तों  का  जिक्र  किया  हैं  जिसकी  प्रतियां  सदस्यों  में  बांटी  गई
 थी

 कौर  जो

 पुस्तकालय में  रखी  गई  है  ।  किन्तु  वे  संविहिंत  उपबन्ध  नहीं  है  वे  केवल  व्यवहार  शारिवा  रूढ़ि  पर

 आाधारित  हें  जब  इन  निगमों  के  परामर्श  से  रिजर्व  बैंक  द्वारा  उनका  प्रबन्ध बदला  जायेगा  तो

 ये शर्तें भी बदलेंगी भी  बदलेंगी  |  रिजर्व  बैंक  इन  सब  बातों  पर  ध्यान  देगा  ।

 श्री म०  fro  गुरु पाद स्वामी  नें  यह  भी  कहा  है  कि  कुटीर  उद्योगों  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों

 की  कोई  परिभाषा  नहीं  दी  गई  है  ।  निगम  उनकी  किस  प्रकार  सहायता  करेंगे  ?  यह  ठीक

 कि  विधेयक  में  उनका  कोई  उल्लेख  नहीं  है  ।  निगमों  को  उन्हें  ऋण  देने  के  लिये  बाध्य  नहीं  किया  जा
 सकता  |  वे  इन  उद्यागों को  १०  लाख  रुपये  से  अधिक  ऋण  नहीं  देंगे  पौर  केवल  १०,०००  रुपये  तक

 ही  दे  सकते हैं  ।  किन्तु  इस  विषय  में  में  श्री  म०  fo  गुरु पाद स्वामी  का  ध्यान  योजना  शझ्रायोग के

 के  पृष्ठ  suc  की  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  जिस  पर  छोटे
 प्रौढ़

 मध्यम  उद्योगों  के  बारे  में  बताया

 गया  मैं  उन  पंक्तियों  को  यहां  पढ़ने  की  आवश्यकता  नहीं  समझता  ।  राज्य  वित्तीय  निगम  उसी
 परिभाषा  के  भ्र तु सार  काम  करेंगे  ।  वहां  पर  दी  गई  परिभाषा  चाहे  ठीक  न  हो  फिर  भी  उसे  न्याधार

 माना  जा  सकता

 श्री
 Ho  कु०  मैत्र  ने  बंगाल  के  कपड़ा  मिट्टी  के  बर्तनों  का  उद्योग  शादी  को  मध्यम  उद्योग

 कहा  है  किन्तु  वे  छोटे  उद्योगों  की  श्रेणी  में  आते  हैं  पौर  उनमें  से  बर्तन  इरादी  के  उद्योग  तो

 उद्योग  उन्हें  कुछ  हजार  रुपयों  के  ऋण  दिये  गये  हैं
 a

 जहां  तक  कपड़ा  मिलों  का  संबंध

 उन  में  से
 भ्रंघिकांश

 तो  कातने  की  मिलें  है  उनमें  केवल  कुछ  लाख  रुपये  लगाये गये  हैं

 Tat  स०  है  |
 मेंने

 तो  केवल  उनके  बारे  में  कहा  था  जिन  की  भ्रंश  पूंजी  २०  लाख

 रुपये  से  अधिक

 श्री wo  चं०  गुह
 :

 कुछ  कपड़ा  मिलें  शरणार्थियों  को  रोजगार  देने  के  लिये  उनके  क्षेत्रों  में

 खोली  जायेंगी
 झर

 कुछ  wey  क्षेत्रों  में  किन्तु  वे  बुनने  की  नहीं  बल्कि  कातने  की  मिलें  होंगी  ।  इसके

 अ्रतिरिक्त  कुछ  पुरानी  कपड़ा  मिलों  का  भी  कुछ  विस्तार  किया  गया  वह  भी  कितने  के  लिये  हैं  ।

 उन्होंने  दो-दो  तीन-तीन  लाख  रुपये  के  ऋण  लिये  हैं  ।  वे  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योग  हैं  ।

 ma  में  सूद  में  समानता  के  को  लेता  हूं  ।  सूद  की  दर  भिन्न  भिन्न  क्षेत्नों  में  भिन्न  भिन्न

 रहती  उद्योग  के  अनुसार  भी  वह  भिन्न  होती  हम  चाहते  हैं  कि  इन  निगमों  का
 कार्यकरण

 एकरूप हो  ।  इसलिये  इन  निगमों  के  निरीक्षण  का  काम  हम  रिजर्व  बैंक  को  सौंपना चाहते  हैं

 यह  कार्य  नियमित रूप  से  प्रतिवर्ष  किया  जायेगा  कौर  इस  कें  लिये  ये  निगम  भी  सहमत

 यह  काम  fora  बैंक  कर  भी  रहा  है  ।  फिर  भी  हमने  यह  उचित  समझा  कि  इस  के  लिये
 हो  गये
 विधेयक  में

 उपबन्ध  किया  जाये  शौर  इसलिये  हम  ने  यह  उपबन्ध  किया  है
 ।
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 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह

 राज्य  वित्तीय  निगम  PEUQ  में  कौर  प्राग  संशोधन  करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया  जाये  प

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झा  |

 खण्ड २  से  १६

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जहां तक  खंड  २  से  १६  तक  का  संबंध  इन  के  बारे  में  कोई  संशोधन

 नहीं  उसके  खंड  १७  से  २०  तक  ली  जा  सकती  हैं
 |

 श्री क०  कु०  बसु
 :

 मुझे  सामान्य  चर्चा  के  समय  बोलने  का  भ्र वसर  नहीं

 मिला  में  इस  समय  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं
 ।  इस  विधेयक  में  परिभाषा  का  क्षेत्र  बढ़ा  कर

 निगमों  के  कार्यों  को  विकसित  करने  का  उद्देश्य  रखा  गया  किन्तु  मुझे  पता  नहीं
 कि

 wa  तक
 के

 उपबन्धों  से  उन  के  विकास  में  क्या  बाधा  पड़ी  हैं  ।  निगमों  द्वारा  जिस  ५  करोड़  रुपये  की  स्वीकृति

 दी  गई  थी  उस  में  केवल  ५०_प्रतिशत रकम  का  उपयोग  किया  गया  है

 में  €  ०  प्रतिशत  रकम  को  सरकारी  प्रत्याभूतियों  में  लगाया  गया  बंगाल  में  ५३

 दत  कौर  सौराष्ट्र  में  ६७  प्रतिशत  रकम  को  ।  बंगाल  में  उद्योगों को  केवल  २२  प्रतिशत  रकम
 दी  गई

 गौर  ४०
 प्रतिशत  बैंकों  को  दी  गई

 ।
 इस  का  परिणाम  यह  होता  है  कि  उद्योगों  को  wT

 दयकताझ्रों  के  लिये  रुपया  नहीं  मिल  पाता  कौर  अधिकांश  धन  बैंकों  में  जमा  कर  दिया  जाता  है  |

 यदि  वर्तमान  नियमों  में  कोई  संशोधन  ही  करना  है  तो  उस  के  साथ  यह  उपबन्ध  भी  किया  जाना

 चाहिये  कि  उद्योगों  को  रुपया  उपलब्ध  हो  सके
 ।

 उदाहरण  के  लिये  पंजाब  में  कपड़े  सीने  की  मशीनें

 भर  साइकिल  के  उद्योगों  को  रुपये  की  जरूरत  रहती  हेट्रो  उन्हें  रुपया  दिया  जाना  चाहिये  |

 वित्तीय  संस्थाओं  के  कार्य  के  विकास  के  लिये  जो  उपबन्ध  किये  जा  रहे  हें  उनका  में  स्वागत

 करता  हूं  तो  यही  चाहता  हूं  कि  रुपया  बैंकों  में  जमा  करने  के  बजाय  उद्योगों  में  लगाया
 जाये

 ।

 fda  पंचवर्षीय  योजना में  गैर-सरकारी  उद्योगों  को  ४०  करोड़  रुपये  का  ऋण  देने  का  उपबन्ध

 किया गया  है  ।  वित्तीय  संस्थाओं  का  विकास  किया  जाना  सर्वथा  उचित  है  |

 में  इस  उपबन्ध  का  भी  स्वागत  करता  हूं  जिसक  अनुसार  संयुक्त  वित्तीय  निगम  बनना  संभव

 हो  सकेगा  ।  छोटे-छोटे  राज्यों  को  धनाभाव  से  कठिनाई  होती  है  ।
 वह  कठिनाई  दूर  हो  सकेगी  ।

 विधेयक  में  यह  भी  उपबन्ध  हे  कि  राज्य  सरकार  द्वारा

 गारंटी

 दी  जाने  पर  ऐसे  मामलों  में  प्राप्तियां

 न  होने  पर  भी  ऋण  दिया  जा  सकता  किन्तु मुझे  सूद  की  दर  के  बारे  में  चिन्ता  में  तो

 समझता हूं  कि  दरों  में  समानता  हो  सकती  हैं  ।

 श्री mo  चे  गुह  मेरे  विचार  में  समस्त  भारत  में  वाणिज्यिक बैंक  समान .  दरें  नहीं
 लेते

 ।  कौर
 न  ही  एक  राज्य  में  सब  लोगों

 को
 एक  ही  दर  पर  ऋण  दिया  जाता  है

 ।

 श्री क्०  झा  बसु
 :

 मेरा  यह  है  कि  राज्य  वित्तीय  निगमों  की  दर  बेक  की  दर  से  दो

 तीन  प्रतिशत  भ्रमित  हो  सकती  है  ।  उदाहरण  के  लिये  लोहे  का  जो  कारखाना  ब्रिटेन  के  सहयोग  के

 साथ  खोला  जा  रहा  है  उस  के  लिये  बैंक  की  दर  से  कुछ  अधिक  दर  पर  रुपया  दिया  जा  रहा  है  |  किन्तु

 हमें  यह  भी  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  मध्यम  भ्र  छोटे  उद्योगों  को  यदि  ates  दर  पर  ऋण  दिया

 गया  तो  यह  उन  के  हित  में  न  होगा  उनका  विकास  नहीं  हो  क्योंकि  राज्य  सरकारें  प्रिया

 सहकारी  बेक  भी  भ्र पनी  से  सूद  की  दर  लगाते  हें  इस  प्रकार  लोगों  को  सात  झ्राठ  प्रतिशत

 सूद  की  दर  पर  रुपया  मिल  पायेगा
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 में  अनुरोध  करूंगा  कि  ब्याज  की  दर  इतनी  कम  की  जानी  चाहिये  कि  इन  छोटे  समवायों

 को  पांच  प्रतिशत  से  अधिक  ब्याज  न  देना  पड़े  ।  ara  है  कि  इन  समवायों
 को

 साथ  चर्चा  कर  माननीय

 मंत्री  ब्याज  की  एक  दर  कायम  करेंगे  ।

 इन  के  साथ  में  इन  खंडों  के  उपबन्धों  का  स्वागत  करता  किन्तु  wrens  कि  मंत्री  महोदय

 शीघ्र  ही  संशोधन  करने  वाले
 उपबन्ध

 सामने  रखेंगे  ताकि  pays  में  पारित  द्र  का

 वास्तविक  प्रयोजन  पुरा  हो  ।  छोटे  पैमाने  मध्यम  पैमाने  के  उद्योगों  को  इस  अधिनियम के  उपबन्धों

 से  वास्तव  में  लाभ  हो  कौर  राज्य  वित्तीय-निगम  की  बहुत  अधिक  शझास्तियां  बकों  में  या  सरकारी

 भूतियों  में  विनियोजित न  पड़ी  रहें  ।

 श्री  टेकचंद  :
 इस  विधेयक  के  मुख्य  सिद्धांतों  का  समर्थन  करते  हुए

 में  अ्रपनी  प्रतिक्रिया  व्यक्त  करना  चाहता  हूं  ।  में  चाहता  कि  राज्य  वित्तीय  निगमों  के  कार्यों
 के

 प्रतिवेदन  में  कुछ  कौर  अधिक  विस्तार  किये  गये  खास  कर  वे  जिनका  उन  ऋणों  के  अनुपात  पर

 प्रभाव  पड़ता  हे  जो  वसूल  नहीं  किये  जा  सके  |

 श्री
 म०  Fo  मैत्र और  श्री  म०  दि

 ०
 गुरु पाद स्वामी ने  कुछ  भ्रालोचना  की  थी  ।  में  उनके  दोनों

 वक्ताओं से  सहमत  नहीं  हूं
 ।  श्री

 म०  शि०  गुरु पाद स्वामी  ने  उन  सामान्य  कसौटियों  की  कड़ी  आलोचना

 विनियोजन  को  प्रोत्साहन  मिलने  के  बजाय  उस  पर  निर्बन्धन  लगाया  गया  हें  ।  दर्मियान या  छोटे
 की  ह  जिन  के  आधार

 पर
 निगम  वित्तीय  मंजूर  करते  उन्होंने  कहा  हैं  कि  उन  संरक्षणों  से  सुरक्षित

 पैमाने  के  उद्योग  स्थापित  करने  के  लिये  सहायता  देने  से  पहले  किसी  समवाय  की  वित्तीय  स्थिति  या

 संतोषजनक ate  water  प्रतिभूति  देने  की  उसकी  क्षमता  पर  निगम

 '

 द्वारा  विचार  करना
 कसे

 अनुचित  यह  समझना  कठिन

 दूसरे  माननीय  सदस्य  ने  इस  बात  पर  शभ्रापत्ति  की  हैं  कि  अनेक  भ्रावेदन  पत्रों  पर  वित्तीय  सहायता

 मंजूर नहीं  की  गई  |  में  कहता  हूं  कि  यह  वित्तीय  सहायता उसी  को  दी  जानी  चाहिये जो  योग्य  हो

 इसलिये यह  श्रत्यन्ताझावदयक  है  कि  अधिक  ध्यान  सावधानी  बरती  जाय  ताकि  छोटे  पैमाने  के

 उद्योगों  को  उन्नति  कौर  विकास  के  लिये  दी  गयी  रानियां  उचित  रूप  से  काम  में  लायी  जायें  ।

 में  चाहता  हूं  कि  हमें  arr  वह  सामग्री  मिलती  जिससे  हम  समझ  पाते  कि  ऋण  किस  हद  तक

 वसूल  नहीं  किये  जा  सके  ।  अर्थ  सहायता  के  संबंध  में  मेरी  एक  गंभीर  झ्रापत्ति  है  ।  यदि  तीन  प्रतिशत

 लाभांश  देने  का  उद्देश्य  हो  तो  उसका  स्पष्ट  प्रथ  यह  निकलता  है  कि  इन  स़्थानों  से  इतना  ही  लाभांश

 मिलने  की  संभावना  हैं
 ।

 वास्तव  में  यह  बड़े  दुःख  की  बात  है  कि  करोड़ों  रुपया  ऋण  के  लिये  उपलब्ध

 होने  पर
 भी  RY,000  रुपये  से  firs  शुद्ध  लाभ  न  मिल  सका  ।

 ant  दूसरी  श्रालोचना  यह  है  कि  जहां  तक  राशियों  के  उपयोग  का  संबंध  वह  बैंकों  में  निक्षेप

 भ्र  ऋण  द्वारा  किया  गया
 न

 कि  निगमों  का  वास्तविक  उद्देश्य  पूरा  करने  के  लिये  किया  गया  है  +

 इसका  है  की  विधेयक  का  श्रामण्य  पुरा  नहीं  किया  गया  है  ।

 फिर  बहुत  ऊंचे  व्यय  aa  के  संबंध  में  कुछ  आलोचना  की  गयी  है  ।  में  समझता हूं  कि  इस

 व्यय  पनाह  की  बहुत  सावधानी  से  ध्यान  दिया  जाना  चाहियें  |  वास्तव में  जो  सावधानी aਂ

 दशक  हैं  वह  खंड  २१  से  शायद  ही  पुरी  होती  हैं  ।  वित्तीय  निगमों  के  कार्यकरण  के  लिये  आवश्यक

 छानबीन  के  बजाय  वह  उन  समवायों  के  कार्यकरण  की  छानबीन  है  जिन्हें  ऋण  दिये  जा  रहे  हैं  ।  मेरे

 विचार  से  वह  मरणोपरान्त  परीक्षण  होगा  धन  खड़े  करने  के  चाहें  वह  किसी  भी  प्रकार

 छानबीन  की  किन्तु  बरबादी  रोकने  की  दृष्टि  से  वह  उपयोगी  न  होगी  ।  यह  भ्रमित  अच्छा

 होता  कि  जब  ऋण  के  लिये  श्रावेदन  पत्र  प्राप्त  हो  तभी  आवेदक  की  क्षमता  का  उचित  श्र  सावधानी

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श६  ३०.  राज्य  वित्तीय  निगम  विधेयक  ३०  १९५६

 टेक

 पूर्ण  परीक्षण  किया  जाये  कौर  समय  समय  पर  उसके  मामलों  को  जांचा  निरीक्षण  किया  जायें

 ताकि  रुपया  बरबाद  न  हो  ।  यदि  फिजूल  खर्ची  या  अपव्यय  करने  की  कोई  प्रवृत्ति  हो  तो  वह  तुरन्त

 रोकी  जानी  चाहिये  ।  विषयों  का  पुनर्विलोकन  करने  के  लिये  इस  प्रकार  का  निरीक्षण  बहुत  अच्छा

 होगा  किन्तु  वह  समय  पर  होना  चाहिये  |  उसके  लिये  एक  योजना  बनाना  व्यवस्था  स्थापित

 करना  अधिक  वांछनीय  होगा  जिससे  ऋण  का  उप  ग  या  श्रावेदन  पत्रों  का  समय  समय  पर  परीक्षण

 और  उनकी  छानबीन  की  जा  सके  |

 में  चाहता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  के  भाषण  या  इस  पुनर्विलोकन  से  हमें  यह  मालूम  होता  कि

 कितना  ऋण  वसूल  नहीं  किया  जा  सका
 ।

 यदि  डा०  लंका  सुन्दरम  का  यह  कथन  सत्य  हे  कि  ५०  से

 ६०  प्रतिशत  तक  ऋण  वसूल  नहीं  किया  जा
 तो

 वह  बड़ी  भयंकर  स्थिति  होगी
 ।

 आगे  यह  भी  एक  आलोचना  की  गई  है  कि  राजनैतिक  पक्षपात  से  ऋण  दिये  गये  हैं  ।  उसके

 समर्थन  में  कोई  तथ्य
 न

 देते  इस  प्रकार
 की

 बात  कहना  बड़े  दुख  की  बात  है
 ।

 इस  प्रकार के

 का  प्रमाणों  द्वारा  समर्थन  करने  का  कोई  प्रयत्न  नहीं  किया  गया  है  /
 पौर

 न
 ही  उसके  समर्थन  के  लिये

 कोई  सामग्री  उपस्थित  हैं
 ।

 श्री प्र ०  चे  गृह  :  मुझे  केवल  दो  तीन  बातें  कहनी  हैं  ।  इन  सब  बातों  का  पहले  भी  उल्लेख

 हो  चुका

 राजनीतिक  पक्षपात  के  आरोप  की  site  श्री  टेक  चन्द  ने  ध्यान  दिलाया  है  इसलिये में

 वास्तव  में  उनका  भ्रामरी  हं  ।  एक  कौर  यह  कहा  गया  ह  कि  इन  वित्तीय  निगमों  ने  कोई  भी  ऋण  नहीं
 दिया  है  are  दूसरी  राजनीतिक  पक्षपात  का  आरोप  लगाया  जाता  हैं  ।  मेरे  विचार से  यह  किसी

 प्रकार  भी  सिद्ध  नहीं  होता  ।  वित्तीय  संस्थानों  पर  इस  प्रकार  का  लगाना  ठीक  नहीं  ।

 यदि  में  यह  बता  दूं  कि  कुल
 ४८  करोड़  रुपये  तक  के  ऋण  कौर  ३३५  श्रावेदन पत्र मंजूर पत्र  मंजूर

 किये  गये  हैं  तो  उससे  माननीय  सदस्यों  को  कल्पना  मिल  सकती  है  कि  इन  निगमों  नें  कितना  ऋण

 मंजूर  किया  हैं  ।  वहू  झ्रौसतन  प्रति  प्रस्वेदन  पत्र  पर  I  लाख  रुपये  से  कुछ  aloe  ही  निकलता

 इससे  यह  स्पष्ट  होगा  कि  यह  निगम  भ्र धि कतर  मध्यम  प्रौढ़  छोटे  के  उद्योगों  को  धन  देते

 रहे  हैं  ।

 वसूल
 न

 हुए  ऋणों  की  धन  राशि
 के

 संबंध  श्री  टेक  चन्द  इस  बात  से  सहमत  मालूम  होते  हैं
 कि

 कुछ  ऋण  वसूल  नहीं  किया  गया  यह  कभी  समय  से  बहुत  पहले  किन्तु में  यह  निश्चित

 रूप  से  कह  सकता  हूं  कि  डा०  लंका सुन्दरम  का  भ्रारोप  बिलकुल  निराधार  है  ।  मैने  पहले  भी  यह  कहा

 है  कि  अभी  तक  ऐसे  कई  मामले  नहीं  आये  जिनमें  ऋण  चुकता
 न

 किया  गया  हो  ।
 में  समझता हूं

 कि  समवाय  अधिकतर  अपना  मूल  धन  कौर  ब्याज  चुकाते  रहे  हैं  ।

 श्री  क०  कु  ०

 बसु

 :
 कया  कारण है  कि  मंजूर

 की
 गयी  धन  राशि  में  से  ५०  प्रतिशत  ऋण

 yall झ०
 चे  गृह :  में  समझता  हूं  कि  श्री

 म०  स०  गुरु पाद स्वामी  ने  पृष्ठ  १९  की  कठोर

 शर्तों
 का

 उल्लेख
 किया

 था
 ।  उसमें  कुछ  तथ्य  शायद  हो  किन्तु  में  इस  बात  से  सहमत  नहीं  कि

 ऋण
 चुकाने  की  क्षमता  पर  विचार  नहीं  करना  जो  भी  ये  निगम  अ्रधिक॑  ऋण  नहीं

 दे  सके  ।  यही  कारण  है  कि  समवाय  मंजूर  किये  गये  ऋण  नहीं  लें  सके  ।

 मूल  wis  में



 ३०  PELE  राज्य  वित्तीय
 निगम  )  विधेयक  १६३१

 श्री क०  न  बसु
 :

 मेरा  प्रदान  यह  था  कि  मंजूर
 किये

 गये  ऋणों  के  मामलें  में  भी
 ५०

 प्रतिशत नहीं  लिया  गया

 श्री  चं०  गह  में  समझता  हूं  कि  श्री
 क०  कु०  बसु  को  स्मरण  होगा  कि  औद्योगिक वित्त

 निगम  के  मामले  में  इसी  तरह  की  बातें  हुई  थीं
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  कह यह  है

 :

 गप्पी  खंड  २  से  १६  तक  विधेयक  का  at  व 11 बन ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड २  से  १६  तक  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १७  धाराएं  ३२  ख  रखना  शादी )

 श्री क०  कठिन  बसु :  में  अपने  संसोधन  संख्या  १,  २,
 ४

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।  १७

 में  यह  कहा  गया  हैं  कि  जब  राज्य  वित्तीय  निगम  किसी  समवाय  का  प्रबन्ध  हाथ  में  लेता

 तब  वह  उस  समवाय  को  चलाने  के  लिये  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताश्रों  की  नियुक्ति  कर  सकता  है  ।
 में  चाहता हूं

 कि  यह  उपबन्ध  निकाल  दिया  जाये  |  उसका  कारण  यह  हैं  कि  जब  राज्य  वित्तीय  निगम  किसी  विशिष्ट

 औद्योगिक  उपक्रम  को  अधिकार  में  ले  लेता  तो  उसका  थे  यह  होता  हैं  कि  उस  उपक्रम  का

 प्रबन्ध  उचित  प्रकार  से  नहीं  चलाया  गया  हैं  ।  यदि  वह  उपक्रम  उसे  दिये गये  ऋण  को  उचित  रूप

 से  उपयोग  न  करता  हो  या  शीरानी  भ्रांतियों  का  भ्रपव्यय  करता  तो  सरकार  को  उसे  प्यार  हाथ  में

 लेना  ही  पड़ता हैं  ।  में  एक  यह  लगाना  चाहता  हूं  कि  इन  परिस्थितियों  में  सरकार  द्वारा  हस्तगत

 किये  गये  समवायों को

 चलाने

 के  लिये  प्रबन्ध  अभिकर्ता नियुक्त  नहीं  किये  जायेंगे
 ।  हम  अपने

 अनुभव

 से  तथा  श्रौद्योगिक  वित्त  निगम  संबंधी  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  से  जानते  हैं  कि  सोदेपुर  ग्लास  वर्क्स

 तथा  अन्य  उपक्रमों  में  प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताओ्ों  ने  किस  प्रकार  व्यवहार  किया  हैं  ।  इसलिए मेरा  भ्रनुरोध

 है  कि  ऐसे  मामलों  में  प्रबन्ध  अभिकर्ता  नियुक्त  न  किये  जायें  ।  फिर  समवाय  भ्र धि नियम का  यह  उद्देश्य

 है  कि  प्रबन्ध  प्रभिकर्तात्रों  के  रूप  में  प्रौद्योगिक  प्रबन्ध  समाप्त  कर  दिया  जायें  ।  इसलिये  जब  सरकार

 कुछ  समवायों  का  प्रबन्ध  भ्रपने  हाथ  में  ले  रही  तो  वह  प्रबन्ध  भ्रभिकर्ताग्रों  को  प्रबन्ध  वापस  न  दे
 दे

 ।  इसलिये  समझता  हूं  कि  सरकार  मेरा  वह  संशोधन  स्वीकार  करेगी  जिससे  सरकार  द्वारा

 हस्तगत  किसी  विशिष्ट  समवाय  के  लिये  प्रबन्ध  अभिकर्ता  नियुक्त  करने  की  सरकार  की  शक्ति  पर

 निबन्ध  लगाया  जाये  ।

 मेरा  दूसरा  संशोधन  संख्या
 ४

 है  ।  जो  धारा  ३२  घ  जोड़ी  जा  रही  उसके  उपखंड  (२)

 के  बारे  में  वह  संशोधन है  ।  प्रथम  भाग  में  कहा  गया  ह  कि  संविदा  समाप्त  होने  पर  प्रतिकर  का  कोई

 अधिकार न  होगा  ।  किन्तु  खंड  (२)  के  9.0  कोई  प्रबन्ध  fat  या  प्रबन्ध  संचालक  या

 प्रबन्धक  को  प्रतिकर  के  अतिरिक्त  अरन्य  प्रकार  से  वसूल  करने  योग्य  धन  प्राप्त  करने  का  अधिकार

 वैसा  ही  बना  रहेगा  ।  यहां  एक  परन्तुक  में  जोड़ना  चाहता  हूं
 :

 उपर्युक्त  ऐसे  व्यक्तियों को

 देय  सभी  धन  उन्हें  नहीं  दिया  जायगा  या  उन्हें  देय  न  होगा  जब  तक  वह  जांच  समाप्त  न  हो  जो

 लंबित  हो  या  जिसे  ऐसे  व्यक्तियों  के  कुकार्यों  या  कुप्रबंध  के  लिये  करने  का  निश्चय  किया  गया  हो  हा

 प्रबन्ध  अ्रभिकर्ताग्रों  ने  ऋण  के  तौर  पर  जो  कुछ  दिया  हो  या  जो  कुछ  विनियोजित  किया

 उसे  वापस  लेने  के  उनके
 वैध

 भ्र धि कार  के  विषय  में  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं  है  किन्तु  में  उस  अधिकार

 पर  निर्बन्धन लगाना  चाहता  हूं  ।  उनके  दुर्व्यवहार  के  संबंध  में  यदि  कोई  जांच  करने  क़ा  रादेश
 तो

 वह  धन  तब  तक  नहीं  दिया  जायेगा  जब  तक  वह  जांच  पुरी  न  हो  जाये  ।  भ्र न्य था  उनसे  कोई

 धन  वसूल  करना  असंभव  हो  जायेगा
 ।

 स
 ी  में
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 श्री  qo  चं०  गृह
 :

 में  समझता  हूं  कि  माननीय  सदस्य  ने  अपने  संशोधन  २  के  वास्तविक

 नज  को  समझे  बिना  ही  यह  संशोधन  रखा  यदि  उसे  स्वीकार  किया  तो  उसका  भ्रमण  यह  होगा

 कि  प्रौद्योगिक  संस्था  के  साथ  प्रबन्ध  प्र भि कर्ता  का  संविदा  उस  समय  भी  जारी  रहेगा  जब  कि  राज्य

 निगम  ने  समवाय  को  हस्तगत  कर  लिया  हो  ।  तराशा  है  कि  उनका  झ्राद्यय  इस  प्रकार  का  नहीं  था  ।

 में
 सम  ता  हूं  कि  वह  wat  संशोधन

 की
 निस्सारता  समझ  गये  होंगे

 ।

 पहल  संशोधन के  विषय  में  मुझे  खेद  है  कि  हम  उसे  स्वीकार  न  कर  सकेंगे  क्योंकि  wo  हाल  में

 पारित  भारतीय  समवाय  अधिनियम  के  aia  भी  प्रबन्ध  अभिकरण  पद्धति  पुरी  तौर  से  समाप्त  नहीं

 कर  दी  गयी  हैं  ।  उसका  भी  कुछ  स्थान  है  ।  इस  कारण  हम  प्रबन्ध  अभिकर्ता  नियुक्त  करने

 की  संभावना हटाना  नहीं  चाहते  ।

 तीसरा  संशोधन  पहले  संशोधन  का  आनुषंगिक  है  ।  चौथे  के  संबंध  राज्य  वित्तीय  निगम

 अघिनियम  में  इस  प्रकार  की  किसी  जांच  के  लिय  कोई  उपबन्ध  नहीं  है  ।  में  यह  उचित  नहीं

 am  कि  इस  अधिनियम  में  वैसी  किसी  बात  का  उपबन्ध  रखा  जाये  ।  मुझे  ष़्टि  हैं  कि  में  यह  संशोधन

 स्वीकार नहीं  कर  सकता  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  संशोधन  सभा  के  सामने  मतदान  के  लिये  रखे  गये  श्र  सर्विस

 हुए  ॥

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 यह  है

 खंड  १७
 विधेयक  का  रंग  बने

 ी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १७  विधेयक में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  Ro— (aT  ३७  का

 श्री क०  क् ०  बस ु:  में  संशोधन  संख्या  ५  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  मुख्य  भ्रधघिनियम की a
 धारा  ३७,  उपधारा  १  में  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  के  लिये  एक  उपबन्ध  ह  में  यह  चाहता हूं  कि

 महालेखा  परीक्षक
 को  सरकार  द्वारा

 नियुक्त  लेखा  परीक्षकों  को  ऐसा  area  देने  का  अधिकार  हो

 या  ऐसी  लेखा  परीक्षा  aris  करने  के  लिये  ऐसे  नियम  या  रूप  बनाने  का  अधिकार  हो  ।  मेरे  विचार  से

 यदि  महालेखा  परीक्षक  कुछ  रूप  इरादी  निर्धारित  तो  उससे  बहुत  सुधार  हो  सकता  है
 सी

 बातें  रोकी  जा  सकती  माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  हमारे  प्रबन्धकीय खर्च  कम  हो  रहे  हैं

 किन्तु  कुछ  राज्य  वित्तीय  निगमों
 की

 कार्यवाही  की  जांच  से  मुझे  यह  दिखायी  पड़ता  ह  कि  हमें  प. चय... भ्रधिक

 अनुभव  नहीं  हुमा  सर्वप्रथम  बंबई  में  स्थापित  निगम  ने  कुछ  प्रशासन  व्यय  किया  होगा  किन्तु

 हमें  उसके  भ्रनुभव  पर  विचार  करना  होगा  कि  अन्य  निगम  स्थापित  करने  में  वैसा  व्यय  आवश्यक  है

 या  नहीं  ।  माननीय  मंत्री  कह  सकते  हैं  कि  भ्र धि नियम  में  भारत  के  रक्षित  बैंक  को  प्रतिवेदन

 करने  का  उपबन्ध है  |  जब  तक  सरकार  उसे  afar  नहीं  रक्षित  बंक  राज्य  वित्तीय

 निगमों  की  कार्यवाही  के  संबंध  में  कोई  जांच  नहीं  करेगा  ।

 में  देखता  हूं  कि  पश्चिम  बंगाल  में  केवल  १६
 '  ४

 प्रतिशत  ऋण  आवेदकों  को  दिया  गया  हैं  ।
 ~

 मंत्री  महोदय  कहते  हें  कि  विशिष्ट  व्यक्ति  जिस  प्रकार  ऋण  के  लिये  झ्रावेदन  पत्र  देते  हें  उस

 विषय  में
 at

 उनकी  ऋण  चुकता  करने  की  क्षमता  के  संबंध  में  कुछ  कठिनाइयां  हैं  ।

 एक  प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है  कि  यद्यपि  ऋण  दिया  गया  फिर  भी  कोई  इमारत  नहीं  खरीदी

 उद्योग  विकास  अधिनियम  के  अधीन  कोई  लाइसेंस  नहीं  दिये  गये  थे  कौर  ऋण  का  उपयोग  करने

 में  एक  दो  साल  लगेंगे  हम  यह  बंद  करना  चाहते  यह  हो  सकता  है  कि
 सरकार  उनके

 तरीकों

 wait  में
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 में  सुधार कर  सके  ।  में  केवल  यह  चाहता हूं  कि  राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  वित्त  निगमों  के  विषय  में  एक

 प्रामाणिक  रूप  जारी  किया  जाये  ।
 मुझे  छोटे  लोगों  से  शिकायतें  सुनने  में  arg  हैं  कि  ऋण  चुकाने

 की  उनकी  क्षमता  होते  हुए  भी  उनके  लिये  वे  लोग  ऋण  नहीं  करते  जिनका  इन  निगमों  पर
 नियंत्रण हे  ।  केवल  १६  प्रतिशत  आस्तियां  ऋण  के  लिये  क  म  में  लायी  जा  रही

 ४०
 प्रतिहत को

 बैंकों  में  निक्षेप  के  तौर  पर  रखा  जाता  है  लगभग
 ५०  प्रतिशत  भ्रान्तियाँ सरकारी  प्रत

 में  लगायी  जाती  हैं
 ।  मेरा  यह  भ्रनुरोध  ह  कि  यदि  कोई  प्रामाणिक  रूप  बनाया  जाये

 लेखा  परीक्षक  को  ऐसा  आदेश  देने  का  अ्रधिकार  तो  उससे  श्रावर्यकता पुरी  हो  जायगी  ।

 ant  वित्त  मंत्री  से  में  यह  कहूंगा  कि  उसी  प्रकार  प्रतिवेदन  तैयार  किया  जाये  जेसा  कि
 fire  वित्त  निगम  के  मामले  में  होता  है  |

 राज्य  वित्तीय  निगमों  के  मामले
 में

 मुझे  बताया  गया  है  कि

 छोटी-छोटी  बातों  विस्तारों  के  संबंध  में  कोई  प्रतिवेदन  नहीं  दिया  जाता  ।  में  आशा करता  हूं

 कि  प्रतिवेदन  का  भी  एक  सा  रूप  होगा  arian  प्रतिवेदन  भी  उसी  रूप  में  होना  चाहिये  जसा  कि

 राष्ट्रीय  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  का  होता  जिन  लोगों  ने  ऋण  लिया  हो  उनके  नामों  का  ब्योरा

 वहां  होना  चाहिये  ।  इसलिये  महालेखा  परीक्षक  को  यह  भझ्रधिकार  दिया  जाना  चाहिये  कि  लेखा

 परीक्षा  करने  के  लिये  वह  एक  रूप  निर्धारित  कर  सकें  तथा  कुछ  निदेश  दे  सकें  ।  मेरे  संशोधन का

 यही

 श्री  श्र०  चं०  गृह
 :

 इस  संयोजक खंड  का  राज्य  वित्तीय  निगमों  की  स्थापना
 के

 तत्काल

 रखे  जाने  वाले  लखा  परीक्षकों  की  नियुक्ति  से  ही  संबंध  है  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  प्रारम्भ

 में  इस  अधिनियम  की  शारा
 ३७  के  अनुसार  लेखा  परीक्षकों  की  नियुक्ति  करने  के  लिये  बोर्ड  की  बैठक

 न  बलाई  जा  सके |  यदि  इस  संशोधन  को  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  नये  लेखा  परीक्षकों

 उन
 लेखा  परीक्षकों  की

 जो
 सबसे  पहलें  नियुक्त  किये  जायेंगे  बाद  में  नियुक्त  किये  जानें

 वाले  लखा  परीक्षकों  से  भिन्न  स्थिति  हो  जायेंगी  ॥

 केस े? श्री  क०  Ro  बस

 क्योंकि  तब  हमें  इस  खंड  को  केवल  मात्र  इस  संशोधन के  साथ  पढ़ा

 जाया  |

 श्री  to  चे  गुह

 श्री  क०  क०  बसु  मेंने  एक  पृथक  उप-खंड  प्रस्तुत  किया  है  ।

 श्री  £.* हू  चं०  गह  जो  भी  हो  लेखा  परीक्षकों के  कार्यों  अथवा  कर्तव्यों  का  अधिनियम

 की  धारा
 ३७  में  उल्लेख  किया  गया  है  ।  में  समझता  हूं  हमें  इस  प्रकार  का  संशोधन  स्वीकार

 करने  की  कोई  आवश्यकता नहीं  हे  क्योंकि
 मुझे  डर  है  कि  इससे  नये  लेखा  परीक्षकों  के  लिये  कौर

 कठिनाइयां उत्पन्न  हो  जायेंगी  ।  और  इससे  पहले  नियुक्त  किये  जाने  वाले  तथा  बाद  में  खाने  वाले  लखा

 परीक्षकों  की  स्थिति  में  भेद  पड़  जायेंगा  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ५  सभा  के
 मतदान

 के
 लिये  रखा  गया  तथा

 अस्वीकृत gat  ।

 पाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न यह  है

 खंड  २०  विधेयक  का  झंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  शुभ्रा  ।

 खण्ड २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 मूल  aa  में
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 खंड  2S  धारा  भक  का  रखा  जाना

 जरी  mo  चल  गुह  :  में  प्रस्ताव  करता  हूं

 पृष्ठ  १०,  पंक्ति ३  से  ७  में

 केवल  Central  Government  may  direct  the  Reserve  Bank  to

 inspect  the  working  of  any  Financial  Corporation,  and  if  so

 directed,  the  Reserve  Bank  shall  cause  an  inspection  to  be  made

 by  one  or  more  of  its  officers,  of  the  Financial  Corporation  and

 its  books  and  accounts.’’

 सरकार  रिजर्व  बैंक  को  किसी  भी  वित्तीय  निगम  के  कार्य-संचालन का  निरीक्षण

 करने  का  निदेश  कर  सकती  क्र अरार  यदि  ऐसा  निदेश  मिलें  तो  रिज  बैंक  वित्तीय-निगम  उसके
 ह

 बहीखातों  तथा  लेखाओं  का  निरीक्षण  अपने  एक  भ्रमणा  अधिक  पदाधिकारियों  द्वारा  करायेगा  ।  है

 के  स्थान पर

 Reserve  Bank  at  any  time  may,  with  the  approval  of  the

 Central  Government,  and  on  being  directed  so  to  do  by  that

 Government,  shall,  cause  an  inspection  to  be  made  by  one  or

 more  of  its  officers  of  the  working  of  any  Financial  Corporation

 and  its  books  and  accounts.”’

 [Pood  बैंक  किसी  भी  केन्द्रीय  सरकार  की  सहमति  उबत  सरकार  द्वारा  ऐसा  करने

 के  लिये  निदेश  किये  जाने  वित्तीय  निगम  उसके  बहीखातों  तथा  लेखाओं  का  निरीक्षण  अपने
 a

 एक  ग्रीवा  अधिक  पदाधिकारियों  द्वारा  करायेगा

 रख  दिया जाये  ।

 यह  प्रारूप  की  भाषा को  सुधारने  का  संशोधन मात्र  है  ।  पहले यह  कहा  गया  है  कि  far

 बेक  यह  निरीक्षण  केन्द्रीय  सरकार  से  निदेश  मिलने  के  पश्चात  परन्तु  जब  उसमें  यह  सुधार

 कर  दिया  गया  है
 कि

 ford  बैंक  केन्द्रीय  सरकार  के  भ्रनुमोदन  से  यह  निरीक्षण  करेगा  तथा  far
 श्रवस्थाद्रों

 में
 भी

 केन्द्रीय  सरकार  रिजर्व  बैंक  को  ऐसा  निरीक्षण  करने  के  लिये  कह  सकती इस
 निरीक्षण  की  रिपोर्ट  केन्द्रीय  सरकार  तथा  राज्य  सरकार  दोनों  को  भेजी  जायेंगी  ।  पहली  दो  पंक्तियों

 को  छोड़
 शेष  सब

 भाषा
 लगभग वैसी ही  है  ।  इस  प्रकार  यह  भाषा  को  सुधारने  का  संशोधन  मात्र  है

 ।

 श्री क०  थी  बसु
 :

 क्या  यह  रिपोर्ट  qa  रिपोर्ट  वार्षिक  प्रतिवेदन  का

 एक  होगी  ?

 श्री  fo  चल  गृह  :  यह  वार्षिक  प्रतिवेदन का  भाग  नहीं  होगी  ।  वार्षिक  प्रतिवेदन  निगम  के
 बोर्ड  द्वारा  सौंपा  जायेगा  |  किन्तु  यह  fers  बैंक  की  रिपोर्ट  होगी  ।  यह  एक  इंस्पैक्शन

 रिपोर्ट
 होगीं

 तथा  केन्द्रीय  व  राज्य  दोनों  सरकारों  को  भेजी  जायेगी  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 पृष्ठ  १०,  पंक्ति  ३  से  ७  में

 Central  Government  may  direct  the  Reserve  Bank  to

 inspect  the  working  of  any  Financial  Corporation,  and  if  so

 directed,  the  Reserve  Bank  shall  cause  an  inspection  to  be  made

 by  one  or  more  of  its  officers,  of  the  Financial  Corporation  and

 its  books  and
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 सरकार  रिजर्व बैंक  को  किसी  भी  वित्तीय  निगम  के  कार्यो-संचालन  का  निरीक्षण

 करनें  का  निदेश  कर  सकती  यदि  ऐसा  निदेश  मिले  तो  रिज  बैंक  वित्तीय  निगम  कौर  उसके ५
 बहीखातों तथा  लेखाओं  का  निरीक्षण  एक  अथवा  afore  पदाधिकारियों  द्वारा  करायेगा

 के  स्थान पर

 ‘The  Reserve  Bank  at  any  time  may,  with  the  approval  of

 the  Central  Government,  and  on  being  directed  so  to  do  by

 that  Government,  shall,  cause  an  inspection  to  be  made  by  one

 or  more  of  its  officers  or  the  working  of  any  Financial  Corporation
 and  its  books  and  accounts

 किसी भी  केन्द्रीय सरकार  की  सहमति  उक्त  सरकार द्वारा  ऐसा  करने

 के  लियें  निदेश  किये  जाने  वित्तीय  निगम  कौर  उसके  बहीखातों  तथा  लेखाओं  का  निरी

 एक  अथवा  अधिक  पदाधिकारियों  द्वारा

 रख  दिया  जाये  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 कि  खंड  २१,  संबोधित  रूप  विधेयक  का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 ।

 खंड  २१  संशोधित  रुप  में  विधेयक  रुप  में  रोड  दिया  गया  ।

 खंड  २२  से  २५  तक  विधेयक  में  ats  दिये  गय े।

 खंड १,  अधिनियमन सत्र  तथा  विधेयक  इस  विधेयक  में  ate  दिये  गये  ।

 fat प्र ०  गुह  में
 प्रस्ताव

 करता  हूं

 विधेयक  को  संशोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रस्ताव  प्रस्तुत  हमरा  ।

 कि  विधेयक  संशोधित रूप  पारित किया  जाये  ॥

 शमी  ले०  जो०  सिह  में  भाग  राज्यों  के  संबंध  में  कुछ  कहना

 चाहता  हैं  ।  भाग
 राज्यों  के  लिये

 एक
 संयुक्त  वित्तीय  निगम  बनाने  का  उपबन्ध  किया  गया

 है  ।

 बम्बई  भ्रादि में वित्तीय में  वित्तीय
 निगम  स्थापित  किये  जा  चुके

 हैं
 किन्तु  भाग

 '
 गਂ  राज्यों में

 कोई  भी  निगम  नहीं  बनाया  गया  है  ।
 wa  इस  विधेयक  के  पारित  होने  के  राज्यों  को

 भी  इन  निगमों  से  लाभ  sort  का  अवसर  मिलने  लगेगा  ।  यदि  यह  विधेयक  पहले  पारित  हो  गया

 होता तो  उन्हें  इतनी देर  तक  उन  लाभों  से  वंचित  न  रहना  पड़ता  जो  कि  अन्य  राज्यों  को  मिलते  रहे  हैं  ।

 अव  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  ware  कोई  वित्त  निगम  भ्र पने  राज्य  से  भिन्न  अन्य  राज्यों

 में  भी  कार्य  कर  रहा  था  तो  संयुक्त  निगम  बनाने  के  लिये  उसक  क्षेत्राधिकार  की  बढ़ा  दिया  जायेगा  ।

 यथा  त्रिपुरा
 श्र

 मनीपुर
 के

 लिये  संयुक्त  वित्त  निगम  बनाने
 के

 लिये  ग्रासिम  के  वित्त  निगम  का
 शिकार  बढ़ा  कर  त्रिपुरा  प्रौर  मनीपुर  तीनों  के  लिये  एक  संयुक्त  निगम  बना  दिया  जायेगा

 ।

 किन्तु  इसमें  एक  fasta  कठिनाई  है  ।  जब  इस  निगम  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ा  दिया  जायेगा  sik  तब

 नगर  इसका  मुख्य  कार्यालय  शिलांग  में  ही  रहा  सभी  वित्तीय कार्य  एक  ही  स्थान पर  सीमित  हो
 जायेंगे  ।  मेरा  यह  सुझाव

 है  कि  जब  इस  निगम  का  क्षेत्राधिकार  बढ़ाया  जाये
 तो  इसकी  मणिपुर

 श्र  त्रिपुरा में  भी  शाखाएं  खोली  जायें  ।  इसी  प्रकार  दिल्ली  कौर  हिमाचल  प्रदेश  का  भी  एक

 संयुक्त  वित्त  निगम  बनाया  जा  सकता  a |

 अंग्रेजी में
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 to  जो०

 इसके  भ्र ति रिक्त एक  कौर  बात  भी  लोगों  का  अरब  क्षेत्र  की  वित्तीय  संस्थाओं

 यथा  बैंकों  शादी  से  विश्वास  उठ  गया  है  क्योंकि  उन  क्षेत्रों  के  कई  बैंक  त  ग्रुप  को  दिवालिया  घोषित

 कर  चुके  हैं  ।  कई  बैंकों  में  अनेकों  घोटाले  तथा  गबन  हो  चुके  इन  बैंकों  waar  निगमों का

 कार्य  भी  wa  इन  लेखा  परीक्षकों  द्वारा  देखा  जाना  चाहिये  ताकि  जनता  का  फिर
 से

 उनमें  विश्वास

 जागृत हो  सके

 देश  के  हमारे  भाग  में  कई  लघु  तथा  कुटीर  उद्योग  हैं
 ।

 हमारे  यहां  कई  बड़े  पिछड़े  हुए  क्षेत्र

 इस
 निगम  द्वारा  उन  क्षेत्रों  को  भ्र वश्य  कुछ  सुविधाएं  दी  जानी  चाहिये  ताकि  उनकी  आधिक

 दशा  सुघर  सके  ।  इन  दाब पदों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  |

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  तथा  wer  कई श्री  न०  tho  मुनि स्वामी
 )  :

 योजनाओं  को  देखते  हुए  में  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं
 |

 मुझ से  पहले  वक्ताओं  ने  इस  निगम
 की  कई  कठिनाइयों

 का  उल्लेख
 किया  उन्होंने

 वित्त  निगमों
 की

 लेखा  परीक्षा  के  संबंध  में  कई  सुझाव  दियें  हैं
 ।  मेंने  भी  इस  विधेयक  को  भली  भांति

 पढ़ा  मुझे  इसमें  एक  बड़ी  भारी  त्रुटि  दिखाई
 दी

 है
 ।

 इन  निगमों
 की

 लेखा  परीक्षा
 दो

 लेखा

 क्षकों  द्वारा  की  जायेगी  ।  उन  में  से  एक  को  महा  लेखा  परीक्षक  के  परामर्श  से  राज्य  सरकार  नियुक्त

 करेगी  दूसरे  का  एक  विशेष  प्रकार  से  चुनाव  होगा
 ।  यह  भी

 भ्राशंका
 की

 जा  रही  है  कि  इन

 निगमों  द्वारा  काफी  धन  बर्बाद  होने  की  है  प्रौढ़  बाद  में  इस  धन  को  बट्टे  खाते  में  डाल .  देने

 के  लिये  भी  कहा  जायेगा  |  इन  सब  आकाओं  स  बचने  को  लिये  में  era  रखता  हं  कि  हस  wee

 निगम  में  एक  लेखपाल  रखना  चाहिये  ।  यद्यपि निगम  के  पास  लेखपाल  नियक्त*करने का  कोई  वेध

 आधार  नहीं  हे  तथापि  ज्यों  ही  यह  कोई  ऋण  दे  अथवा  कोई  प्रजनित  धन  दे  नगर  यह  उस  समय  एक

 लेखपाल  नियुक्त  कर  दे  तो  उसमें  कोई  हर्ज  नहीं  होगा  ।  क्योंकि  यह  ऋण  लाखों  रुपये  का  होता  है  |

 वह  बैंकों  तथा  उद्योगों  पर  इस  बात  की  निगरानी  रखेगा  कि  वे  निगम  से  प्राप्त  ऋणों  का  ठीक  उपयोग

 करते  हैं  प्रथम  नहीं
 ?

 इस  प्रकार  वह  धन  के  भ्रनावश्यक  व्यय  को  रोक  सकेगा  |  इसका  व्यय भार

 राज्य  सरकार  अथवा  निगम  वहन  कर  सकता  ह  इन  दाब्दों  के  साथ  में  इस  विधेयक  का  स्वागत

 करता  हूं
 ।

 श्री  श्रच्युतन  (  क्रेग नूर )'  2e43 F aac frase ha से  लेकर  पिछले  ३  वर्षों में  हम  १३  वित्त  निगम  खोल

 चुके  हैं  ।
 मगर  हमने  इसक  द्वारा  कुल  स्वीकृत  धन  को  केवल

 ५०  प्रतिशत धन  ही  बांटा  हैं  कोई

 उत्साहजनक स्थिति  नहीं  हमें  यह  थी  कि  लोग  इन  निगमों  के  पास
 भाग  आयेंगे  शर

 उद्योगपति  इनकाप्रधिकतम  लाभ  उठायेंगे  ।  परन्तु निगम  ने  धारा  २४५  ,
 श्र  में

 उल्लिखित  बातों
 को

 करनें
 के

 लिये  राज  तक  क्या  किया  है
 ?

 कया  उन्होंने  eo  पर्श  पर  Sear

 का  वचन  शादी  दिया  है  ?

 वास्तव  में  इसकी  ऋण
 देने  की

 प्रक्रिया  भी  बड़ी  जटिल  है
 ।

 इसलिये  लोग  कहते  हें
 कि

 इससे
 तो  किसी  बड़े  व्यक्ति  से  ty,  ५०  हजार  रुपया  ले  लेना  न्च्छ्ि  हैं  ।

 हमें  सबसे  पहले  साख  वालें
 पतियों  को  बिना  किसी  कठिनाई  के  ऋण  दिलाने  की  व्यवस्था  करनी  चाहिये  |  सरकार को  उन्हें

 प्रमाणपत्रों  तथा  पंजीयन  शादी  के  संबंध  में  उपयुक्त  सुविधा  प्रदान  करने  का  प्रयास  करना  चाहिये

 ताकि  वे  लोग  अन्य  व्यक्तियों  के  पास
 न

 जाकर
 इन

 निगमों
 के

 पास  ही
 ag

 ।  मेरे  विचार  में  लघु

 उद्योगों  को  ऋण  देने  वाली  एक  मात्र  यही  संस्था  ही  है
 ।

 सनौर  हमारे  राज्य
 में  अर्थात

 कोचीन  में  इसकी  बहुत  आवश्यकता है  ।  वहां  पर  सरकार को  इसके  कार्यों को  ठीक  रूप  से

 का  विशेष  ध्यान  रखना  चाहिये  |

 मूल  भ्रंग्रेजी में

 IPebentures

 uarantee

 ®Registration
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 विधेयक  १६३७

 श्री  कठ  |. हू  बसु  :  में
 इस

 संशोधक  विधेयक  के  कुछ  उपबन्धों  का  स्वागत  करता
 कई

 राज्यों  में  लघु-उद्योगों  तथा  गीर  उद्योगों  की  बड़ी  महत्ता  है  |
 परन्तु  कलकत्ता  के  औद्योगिक  क्षेत्र

 के  इद  fig
 कई  इंजीनियरिंग  फर्मों  को  जिनको  कि  धन

 की
 बड़ी  श्रावव्यकता  कई  बार  प्रयत्न

 करने  पर  भी  ऋण  नहीं  मिल  सका  है  ।  में  इसका  पहले  भी  निर्देश  कर  चुका र  सरकार

 को  इस  बात  पर  विशेष  ध्यान  देना  चाहिये  |

 इसके  बाद  में  एक  बात
 ग्रोवर

 कहूंगा
 |  अब  रिजवी  बैंक  को  इन  निगमों  के  कार्यों की  स्वतः

 जांच  करने  का  भ्र धि कार  दिया  जा  रहा  है  ।  इस  संबंध  में  मेंने  एक  संशोधन  रखा  था  कि  महालेखा

 परीक्षक  को  सरकार  द्वारा  नियुक्त  किये  जाने  वाले  लेखापरीक्षक
 को  इस

 जांच  के  संबंध  में  निदेश  दिये

 जाने  का  अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  ।  परन्तु  माननीय  मंत्री  ने  उसको  मानने  से  इन्कार  कर  दिया

 में  चाहता  हूं  कि  भारत  के  रिजर्व  बैंक  को
 सभी

 राज्यों  के  वित्त  निगमों
 की

 विस्तृत  जांच  करनी  चाहियें
 ।

 क्योंकि  हम  सब  यही  चाहते  हैं  कि  ये  निगम  इस  शझ्रधिनियम  के  अनुसार  ठीक  ठिक  कार्य  करें  र

 हमारे लघु  तथा  मध्यम  श्रेणी  के  उद्योग  इनसे  पुरा  पूरा  लाभ  उठा  सकें
 ।

 अ्रतएव  में  मंत्री  महोदय  से  विनम्र  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  रिजर्व  बैंक  को  इस  संबंध  में

 तुरन्त  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  तैयार  करने  का  निदेश  दें  ताकि  इन  निगमों
 की

 त्रुटियां  दुर
 की

 जा  सकें
 ।

 यह  प्रतिवेदन  राष्ट्र  जनता  के  सामने  रखा  जाना  चाहियें  क्योंकि  इन  निगमों  में  राष्ट्र  का  ही

 धन  विनियोजित किया  गया  है  ।  बस  मंत्री  महोदय  से  एकमात्र  यही  प्रार्थना  हैं  ।

 श्री  श्र०  कट  गह  :  उपाध्यक्ष  में  सदस्यों  को  इस  विधेयक  के  सेन

 के  लिये  धन्यवाद देता  |
 सबसे  पहले  में  श्री  जोगेश्वर  सिह  जी  के  प्रश्न  का  उत्तर  पता  हूं

 ।  मं

 मनीपुर  त्रिपुरा  के  बारे  में  उनकी  चिन्ता  को  भली  भाँति  समझता  यदि  किसी निगम  के

 क्षेत्र  का  विस्तार  किया  जाता
 है

 तो  सचमुच  उसकी  कुछ  शाखायें  भी  स्थापित  की  जानी  चाहिये
 हमे  उसमें  कोई  नहीं  है  ।  वास्तव  जरगर  मनीपुर  कौर  त्रिपुरा  के  राज्य  कभी  झ्रासाम  के

 वित्त  निगम  के  साथ  सम्मिलित  हों  तो  वे  आ्रासाम  सरकार  से  अ्रपने यहां  स्थानी  शाखायें  खोलने

 की  प्रार्थना कर  सकते  इससे  निगम  के  कारोबार  का  भी  विस्तार  होगा  ।  यह  उसके  भी

 भले  की  बात  होगी  ।

 इसके  गश्चाःं  उन्होंने  बेंकों  के  दिवालिये  होने  की  बात  कही  है  ।  उसका  इस  विधेयक  से

 कोई  संबंध  नहीं  है  ।
 फिर  आजकल  तो  यह

 एक
 बड़ी  पुरानी  बात  हो

 गई
 है

 ।  अब हम  इस

 प्रकार  से
 शर

 इतने  बड़े  पैमाने  पर  कभी  भी  बैंकों  के  दिवालिये  होने  की  बातें  नहीं
 करेंगे

 जैसी  कि  हम  पहले  बंगाल  शादी  में  सुनते  रहे  हैं  ।

 wat  हाल  ही  में  भारत  के  राज्य  बैंक  ने  मनीपुर  के  राज्य  बैंक  का  निरीक्षण  किया

 यदि  में  ग़लत  हूं  तो
 माननीय  सदस्य

 मुझे
 सही  कर  सकते  हें-क्यों  कि  इस  संबंध  में  में  पूर्णतया

 निश्चित

 नहीं  हूं
 ।

 इससे  हम  कह  सकते  हैं  कि  राज्यों  बेंक  तथा  fears  बैंक  भाग  राज्य  के  छोटे  छोटे  बैंकों
 के

 बारे  में  कुछ  करने
 के

 लिये  स्वयं  उत्सुक  हैं  ।

 इसके  श्री  मुनी स्वामी  जी  ने  लेख  पाल  के  बारे  में  कहा  मुझे  समझ  नहीं  प्रा
 सका

 है  कि  इस  सबसे  उनका  क्या  तात्पर्य  था
 ।

 क्योंकि  सभी  निगमों  के  पहले
 से  ही  TA

 अपने  लेखापाल
 क  अ्रतनसार  ०.  #  ०  ०.  के है  इस  अधिनियम  धारा  २७(१)

 श्री क०  कठ  बसु  :  जेसे  ही  किसी  कंपनी
 को

 ऋण  दिया  जाये  तो  ऋण  प्राप्त  करने  वाली

 कंपनी  को  निगम  की  इच्छा  का  एक  लेखापाल  भी  दिया  जाये

 मूल  aust  में



 १६३८  का  ३०  VERE

 नियमों  के  प्रारूप  के  बार  में  संकल्प

 शी
 झ०  चं०  गृह :  इससे  कंपनी  का  व्यय  बढ़  जायेगा  ।  वे  तो  थोड़े  ब्याज  पर  ऋण  लेना

 चाहती हैं  उनको  १०  या  २०  लाख  रुपया  देनें  के  बाद  उन  पर  प्रश्न  इच्छा  का  एक

 पाल  भी  ठूस  दिया  जाय  तो  मेरे  विचार  में  कोई  भी  कंपनी  ऋण  लेने  नहीं  जायेगी
 ।

 विनियोजनकी
 सुरक्षा  के  लिये  धारा  २७(१)  के  अ्रन्तगंत  राज्य  निगम  के  पास  पहले  ही

 पर्याप्त  शक्तियां  है  वे  उन  कंपनियों  को  आवश्यक  शर्तें  मनवा  सकता  है  ।

 में  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  निगम  के  पास  श्रमिक  लोग
 ar  चाहिये तथा  उ उन्हें

 सरलता  से  ऋण  प्राप्त  होना  चाहिये  ।  ऋण  की  प्राप्ति  में  श्रमिक  श्रौपचारिकतायें  तथा  विलम्ब  नहीं

 होना  चाहिये  ।  मेरे  विचार  में  ford  बैंक  इस  विषय  की  झ्र  विशेष  ध्यान  देगा  ।

 जैसा  कि  श्री  बसु  ने  कहा  रिजर्व  बैंक  निश्चय  ही  इन  सब  निगमों  का  प्रभावशाली  तथा

 कुशल  ढंग  से  निरीक्षण  करेगा  site  हमारे  संशोधन  में  उसको  स्वतः  इस  प्रकार  का  निरीक्षण  करने

 का  अधिकार दे  दिया  गया  है  ।  यह  निरीक्षण प्रतिवर्ष  ear  करेगा  ate  नियमित रुप  से  होगा
 ।

 श्री क०  यह  रिपोर्ट  अवश्य  प्रकाशित  की  जानी  चाहिये

 किया  जायेगा
 श्री

 to  चं०  गुह  :
 में  आशा  करता  हूं

 कि  wa  संबोधित
 रुप

 पारित

 महोदय :
 प्रदान  यह  है

 विधेयक  को  संबोधित रुप  पारित  किया  जाये
 ब

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खान  om  का  रूपभेद  )
 नियमों  के  प्रारूप  के  बारे  में  संकल्प

 संसाधन
 मंत्री  ao  द्०  मालवीय  में  संकल्प  का  प्रस्ताव करता  हूं

 ४ ६,  सभा  खान  शर  खनिज  तथा  985 aH की  धारा ७

 की  उपधारा  (१)  के  अधीन  बनाये  गये  तथा  २२  ax G4  को  सभा-पटल पर  रखें

 गयें  खान  ठेके  का  रुप  भेद  )  १९४५६  के  प्रारुप  का  अनुमोदन  करती  दलहन

 इस  संकल्प  के  संबंध  में  इससे  अ्रधिक  कौर  कुछ  कहना  नहीं  चाहता  कि  खान  के  ठेकों  की

 वर्तमान  शर्तों
 को

 सबसे  बाद  के  खनिज  रियायत  नियमों  से  संगत  बनाने  के  लिये  यह  संशोधन  बड़े

 महत्वपूर्ण हैं  ।  पुराने  खनन  के  अधीन  लोगों  के  पास  बहुत  बड़े  बड़े  क्षेत्र हैं जिनका वह  प्रबंध
 करने

 में  शरमन  नहीं  वे  राष्ट्र  के  हित  के  लिये  खनिजों  का  न  तो  निर्धारण  ही  कर  सकते  हैं  श्र

 न
 उपयोग  |  इसलिये  यह  झ्रावव्यक  समझा  गया  कि  इन  सब  को  वर्तमान  खनन  रियायत  नियमों  के

 स्तर  पर  लाया  जाये  ।  इसलिये  मेरा  निवेदन  है  कि  हमें  सभा  की  स्वीकृति  इसके  लिये  मिले  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  संकल्प  प्रस्तुत  न
 |

 श्री  fo  चं०  चटर्जी  )  :  मेरी  माननीय  मंत्री  से  प्रार्थना  हैं  कि  वह
 इस  के

 अधिक

 महत्वपूर्ण  पहलुप्षों  पर  कुछ  प्रकाश  डालें  क्योंकि  उन्होंने  कभी  जो  स्पष्टीकरण  दिया
 है

 उससे  हमें

 इसके  बारे
 में  कोई  बात  स्पष्ट  नहीं  हुयीं  a a |

 मिल
 ी  सें



 ३०  PEYE  खान  ठेके  का  रूप भद )
 १६३९

 मों  के  प्रारूप  के  बारे  में  संकल्प

 +
 ६

 कि
 श्री  चटर्जी  यह  महसूस  करते  हैं  कि  यह

 नियम
 '  श्री के०  द०  मालवीय :  मुझे  है

 हो  रही  सबसे
 सभा  के  समक्ष  एकाएक  प्रस्तुत  हुये  ।  इन  नियमों पर गत  तीन  वर्षों  से  चर्चा

 पहलें  यह  नियम  अखिल  urea  खनिज  परामर्शदाता  बोर्ड  के  निर्माण  से  कुछ  मास  पूर्व  प्रस्तुत

 किये  गये  थे  ।  उसके  ्  उद्योगपतियों  तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधियों  के  समक्ष
 एक

 प्रारुप

 रखा  गया  था  |  परिषद्  के  संविधान  के  संबंध  में  बहुत  से  सुझाव  दिये  गये  तथा  उन
 पर

 विस्तृत  रुप

 से  विचार  किया  गया  था  ।  तब  से  दो  वर्ष  से  afer  व्यतीत  हो  चुके  हें  तथा  हमने  उच्च

 कौर  देश  के  महत्वपूर्ण  खनिकों  की  आपत्तियों  का  विचार  कर  लिया  है
 |

 कुछ  दिन  बंगलौर  में  भी  मैने  इन  नियमों  के  संबंध  में  बताया  था  तथा  कहा  था
 कि

 खनिकों

 द्वारा  दिये  गये  सुधारकों का  नियम  कर  लिया गया  हैं  तथा  नये  नियम  सभा-पटल पर  रख

 दिये  जायेंगे  ।  rat  बहुत  समय  हो  चुका  है  तथा  हमें  कौर  अधिक  प्रतीक्षा  नहीं  करनी  चाहिये
 ।

 जैसा  कि  सभा  जानती  इस  भ्र धि नियम  के  अधीन  खनिज  रियायत नियम  eve  में  लागू
 थे  ।  उससे gd  बहुत  से  क्षेत्रों  में  कार्य  होता  था  तथा  वहां  Ee  के  इन  नियमों  के  अनुसार

 काय

 नहीं  होना  था  ।  इसलिये  यह  आवश्यक  समझा  गया  कि  Ig  की  1२ |  तथा  खनन  पट्टे  संबंधी  न्य  शर्तें

 खनिज  रियायत  नियम  2G  के  समानुरूप  बनाये  जायें
 ।

 इसी  विचार  से  यह  सभा
 की

 स्वीकृति
 के  लिये  प्रस्तुत  किये

 गये  हैं  ।

 इन  नियमों  की  मुख्य  बात  यह  है  कि  जहां  तक  खनन  कार्यों  का  संबंध  हमने  क्षेत्र  तथा
 अवधि

 की  ated  निर्धारित  कर  दी  हैं  ।  हमने  दस  वर्गमील  को  पर्याप्त  क्षेत्र  समझा  हैं  जिसमें  खनिक  ठीक  प्रकार

 से  काम  कर  सकते  कुछ  खण्ड  भी  सम्मिलित  किये  गये  हैं  तथा  इसलिये  लागू
 किये  गये  हैं

 कि

 निजी  खनिकों  को  यदि  कुछ  कठिनाई  हो  तो  वह  इन  नियमों  के  अधीन  अपने  मामले  न्यायाधिकरण

 में  भेज  सके  ।  भारत  सरकार  प्रतिनिधियों पर  विचार  करेगी  तथा  शअ्रावश्यक मामलों  में  अपवाद
 करेगी  |  इसके  भ्र ति रिक्त  हमने  ऐसे  नियम  भी  बनाये  हैं  जो  न्यायाधिकरण  तथा  खान  के  संचालकों

 का  पथ  प्रदर्शन करेंगे  |

 में  कुछ  उदाहरण  प्रस्तुत  करता  हूं  जिनसे  यह  सिद्ध  होता  है  कि  इन  नियमों
 की

 नितांत
 आवश्यकता

 में  पार्टियों  का  नाम  नहीं  परन्तु  उन  क्षेत्रों  को  बताऊंगा  जिसमें  वह  कार्य  है
 ।

 एक

 पार्टी  कें  पास  ४८  गांव  है
 ।

 ऐसी  भी  पार्टियां  है  जिनके  प्रत्येक  के  पास  RE  २७  गांव  तथा

 २०  गांव  €€  वर्ष  के  लिये  है  |  एक  पार्टी  के  पास  रांची  जिले  में  €  ६६  वर्ष  से  श्री  गांव  ह  जो  क्षेत्र

 इन  गांवों  से  लिया  गया  है  वह  ३०  अथवा
 ४०

 एकड़  से  अ्रधिक  नहीं  है  ।  खानों की  प्रविधि कता  देखते

 हुये  wal  केवल  इतने  ही  क्षेत्र  पर  काम  किया  गया  है  ।  उदाहरणतः  एक  पार्टी  के  पास  रांची  में

 १५,२१९ एकड़  भूमि  RY  वर्ष  से  जिसमें  से  केवल  ३७.८  एकड़  पर  कार्य किया  गया  है  |  सभा  कल्पना

 कर  सकती  है  कि  जिस  पार्टी  के  पास  १४,०००  एकड़  भूमि  है  वहू  १९३४  से  WA  तक  केवल  Yo

 एकड़  भूमि  पर  कार्य  कर  सकी  है  ।  इसलिये  राष्ट्र हित  में  अवधि  तथा  wer  शर्तों  के  आधार  पर ~  ः

 क्षेत्र  निर्धारण  ठीक  समझा  गया  जिस  से  पार्टी  ठीक  कार्य  कर  सकें  तथा  दोष  क्षेत्र  राज्य  के  पास  चला

 जाये  जिससे  सरकार  उसको  अन्य  किसी  पार्टी  को  दे  दें  ।  राष्ट्रहित  में  यही  है  कि  देश  के  सभी
 खनिजों

 का  सही  निर्धारण हो  ।  यह  तभी  सम्भव  जब  उतना  क्षेत्र  उनके  पास  रहे  जितने  में  वह  काम  कर

 सकते  हों
 ।

 उन्होंने
 न

 तो  कोई  योजना  बनाई  हुई  है  नहीं  उनका  ऐसा  विचार  ही  कि  कोई
 योजना

 बनाई  जाये  |  इसलिये  यह  waar  समझा  गया  कि  नियमों  का  संशोधन  किया  जाये  तथा  इन  पट्टों

 को  जौ  पाटियों  के  पास  बीसियों  वर्षों  से  हैं  राज्य  द्वारा  अघिक  उपयोगी  कायें  के
 लिये  ले  लिया  जायें  ।

 मूल  wast में



 ६४०
 का

 ३०  १९५६

 नियमों  के  प्रारूप  के  बारें  में  संकल्प

 कठ  दे०

 इसी  भ्राता  पर  यह  नियम  बनाये  गये  हैं  ।  पूर्ण  सावधानी बर्ती  गईं  है  कि  पार्टियों को  कोई

 कठिनाई न  हो  ।  जहां कोई  पार्टी  १०  वर्गमील  से  अ्रधिक  में  काम  कर  रही  होगी  तथा  प्राविधिक रुप
 से  वहां  कार्य  करने  की  संभावना  ऐसे  मामलों  में  सरकार  इन  पर  विचार  करेगी  ।  इसलिये

 में  नहीं  जानता  कि  मेरे  प्रस्ताव  पर  आपत्ति  के  क्या  कारण  हो  सकते  में  आशा  करता हूं  कि

 सभा  इन  नियमों  को  स्वीकार  कर  लेगी  |

 श्री  बंसल
 )  मैं  अ्रपने  संशोधन संख्या  १,  २,  ३  तथा

 ४
 प्रस्तुत  करता  F

 श्र  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मुझे  यह  मालूम  gat है  कि  यह  सभा  में  प्रस्तुत  होने  से  पूवे

 Tear  समिति  waar  परिषद्  के  सामने  प्रस्तुत  नहीं  किये  गये  थे
 ।

 परन्तु  माननीय

 मंत्री  ने  बताया  कि  इन  नियमों  का  मसौदा  इस  परिषद्  के  समक्ष  रखा  गया  था  ।  मेरे  पास  उसकी

 बैठकों  की  कार्यवाही  है  तथा  उसमें  यह  नहीं  दिया  गया  है  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  ये  नियम  श्रानम्य  होने  चाहिये  ।  इस  से  कोई
 भी  सहमत

 नहीं  होगा  कि  खानों  के  ठेके  cee  वर्षों  के  लिये  दिये  जाये  ।  परन्तु  प्रदान  यह  हैं  कि  क्या  १०  वर्गमील

 उचित  क्षेत्र  भूमि  गीत  तेल  को  लीजिये  ।  इस  कार्य के  लिये  १०  वर्गमील  क्षेत्र  से  अधिक  क्षेत्र

 की  झ्रावश्यकता होगी  ।  इस्पात के  लिये  भी  १०  वर्ग  मील  कम  होगा  ।  इसलिये  मेरा  सुझाव  हैं
 कि

 यह  क्षेत्र  बढ़ा  दिया  जाये  ।

 दूसरी  बात  नियंत्रक  से  संबंधित  में  है  ।  इसमें  पद  इरादी  की  परिभाषा की  गई  है  ।

 मुझ  जानकारी  हुई  है  कि  इसका  पद  शरीर-सचिव  अथवा  उप-सचिव  के  समान  होगा  ।  क्या  इस

 पद  का  व्यक्ति  व्यक्ति  होगा  ।

 सुषमा  सेन  पीठासीन  हुई |

 इसलिये  मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  यह  निश्चित  होना  चाहिये
 कि  नियंत्रक

 किस  प्रकार  का
 व्यक्ति  हो

 मेरा  पहला  संशोधन  नियम  ६  के  उपनियम  (६)  के  संबंध  में  है
 ।  इसमें कहा  गया  हैं  कि

 कि  खनिज  रियायत  नियमों  में  अधिकतम  समय  १५  वर्ष  दिया  गया  है  अतएव  नियंत्रक  समय  का

 निर्धारण  इस  प्रकार  करेगा
 कि

 पट्टे  १५  वर्ष  समाप्त  होने  पर  समाप्त हो  जायें  ।

 मेरा  संशोधन यही  है  कि  पृष्ठ  १३  की  अंतिम पंक्ति  में  नियम  )  शब्द  के  पश्चात

 er  rg

 रत

 ती  पहर

 ग  ले  लिया  होगाਂ  रखे  जाये  ।  मेरा  विचार  है

 मंत्री  महोदय  इसे  स्वीकार  कर  लेंगे

 मेरा  दूसरा  संशोधन नियम  १०  के  संबंध  में  है  ।  नियम  में  यह  है  कि  इस  न्यायाधिकरण में

 एक  व्यक्ति  होगा  ।  मेरा  संशोधन  है  कि  तीन  व्यक्तियों  का  न्यायाधिकरण  होना  चाहिये  क्योंकि

 न्यायाधिकरण  में  लाखों  रुपये  के  मामले  होंगे  ।  यह  ashe  हो  सकती  है  कि  इससे  व्यय  बढ़  जायेंगी

 परन्तु  इस  संबंध  में  में  यह  कहना  चाहता  हुं  कि  ये  न्यायाधिकरण  तदर्थ  तथा  अ्रस्थाई  होंग े।

 में  प्रिये  तीसरे  तथा  चौथे  संशोधन  से  नियम
 १०  (२)  (२) का  संशोधन करना  चाहता  हूं

 तथा  नियम  १०  (३)  )

 जोड़ना  चाहता  हूँ

 |  इसमें  दो  चीजें  हैं  ।  यदि  पट्टा  ९६  वर्ष से  ३०  ay

 कर  गया  तो  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा  ।
 परन्तु  संविधान  के  अनुच्छेद

 ३१  क
 (8)

 के  किसी  व्यक्ति  का  प्रतिकर  रोकने  का  अधिकार  किसी  को  नहीं
 है

 ।  इसलिये
 मेरा

 TA NN  भ्रंग्रेजी  में



 ३०  १९४६  खान  सके  का  १६४१

 नियमों  के  प्रारूप  के  बारे  में  संकल्प

 सुझाव  है  कि  उप-नियम  (२)  वापस  ले  लेना  चाहिये  तथा  इसके  स्थान  पर  मेरा  संशोधन
 रख

 देना

 चाहिये  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  पट्टे  की  अवधि  में  कमी  करने  के  कारण
 प्रतिकर  रोक  नहीं  लिया

 जायेगा  |  मूझे  भय  है  कि  यदि  यह  नियम  मेरे  संशोधन  के  बिना  स्वीकार  कर  लिया  गया  तो  न्यायालय

 में  इसको  विरोध  किया  जायगा  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  मेरा  संशोधन  माननीय  मंत्री  आवश्य
 स्वीकार कर  लेंगे  |

 महोदय  :  संशोधन  प्रस्तुत  हुये  ।

 श्री  नि०
 do  चटर्जी :  में  माननीय  मंत्री  की

 इस
 बात

 से
 सहमत  हूं

 कि
 खनिज  सम्पत्ति

 हमारी  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  है  ate  उसका  विकास  उसी  आधार  पर  होना  चाहिये  ।
 पर  में  अपने  माननीय

 मित्र  श्री  बंसल  द्वारा  कही  गयी  बातों  से  भी  सहमत  हूं  ।  में  मानता  हूं  कि  श्राप  जो  कुछ  भी  करने  जा

 रहे  उसका  थे
 यह

 है  कि  श्राप  बिना  कोई  प्रतिकर  दिये  सम्पत्ति  पर  अ्रधिकार  करना  चाहते  हैं  ।

 में  मानता हूं  कि  संविधान  के  भ्रनुसार  संसद्  को  विधि  बनाने  का  अ्रधिकार  पर  श्राप को  स्मरण

 होगा  कि  बिहार  भूमि  सुधार  अधिनियम  के  बारें  में
 जो

 निर्णय  gar  था  उसमें  दरभंगा  कौर  रामगढ़

 के  महाराजा  विजयी  हुये  थे  म्यार  बिहार  भूमि  सुधार  अधिनियम  को  संविधान  के  विरुद्ध  ठहराया

 गया  था  ।  इन  विधियों  को  मान्य  ठहराने  के  लिये  संविधान  का  संशोधन  करना  पड़ा  ।  यद्यपि  हमारे

 पास  बहुत  बड़ा  अधिकार  पर  हमें  उसका  दुरुपयोग  नहीं  करना  चाहिये  ।  में  माननीय  मंत्री  श्र

 संसद  को  बताना  चाहता  कि  भारत  में  सबसे  बड़ा  कोयला-क्षेत्र
 न  तो

 बंगाल  में
 न  झरिया

 बल्कि  हजारी बाग  जिले  के  कानपुर में  है  ।  यह  क्षेत्र  लगभग  ५००  वर्गमील है  ।  बहुत  वर्षों  तक

 यह  क्षेत्र एक  ब्रिटिश  व्यापारी  संस्था  ५ ं  बर्ड  एण्ड  को
 ०  को  खुदाई  करने  की  श्रनर्ज्ञाप्त के  साथ

 ठेके  पर  दिया  गया  ।  रामगढ़  के  महाराजा  ने  इस  ठेके  पर  आपत्ति  उठाई  क्यों  कि  यह  sar  प्रतिपालक

 gro  उस  समय  दिया  गया  था  जब  महाराजा  उसके  स्वामी थे  ।  पटना

 न्यायालय  ने  उस  ठेके  को  प्रवेधानिक  करार  दिया  ।  ठेका रह  कर  दिया  गया  ।  मामला  उच्चतम

 न्यायालय  में  प्राया  ।  को  श्राइचयं  होगा  कि  बिहार  सरकार  के  वकील ने  बिहार  सरकार  की

 से  यह  कहा  कि  यह  ठेका  ब्रिटिश  संस्था  के  हाथों  में  ही  रहना  चाहिये  क्योंकि  उसके  पास  way

 संसाधन  भ्रच्छी-ग्रच्छी  मशीनें  है  उस  ने  कोई  लाख  पौण्ड इस  कार्य  में  खर्च  किया है  ।  यदि

 किसी  प्राविधिक  कारण  से  उस  फर्म  से  ठेका  ले  लिया  जायेगा  तो  बिहार  में  भावी  खनिज  उन्नति  को
 धक्का  लगेगा  ।  बिहार  सरकार  को  उन  जमींदारों  को  प्रतिकर  की  बड़ी  बड़ी  रानियां  देंनी  हैं

 जिनकी  जमींदारी  छीन  ली  गयी  है  प्रौर  सरकार  के  पास  काफी  संसाधन  भी  नहीं  है  ।  बिहार

 सरकार  स्वयं  इस  कोयला  क्षेत्र  का  प्रबंध  नहीं  कर  सकती  |  यदि  सरकार  का  इरादा  भारत  की

 सभी  खानों  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  हे  तो  उसे  साफ  साफ  कहना  चाहिये  न  कि  इस  प्रकार  का

 विधान  बना  कर  या  नियम  बनाने  के  अधिकार  द्वारा  आपको  उनको  दबाना  चाहिये  ।

 मैं  समझता हुं
 कि  श्री

 बंसल  ने
 जो

 बात  कही  है  वह  ठीक  मेरा  विचार  है  कि  भ्रनुच्छेद
 ३१  क  सें  यह  बचाव  नहीं  हो  पायेगा  कयोंकि  वह  अनुच्छेद विधि  के  संबंध  में  है  ।  यह  तो  केवल

 विधि  निर्माण  का  भ्र धि कार  है  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  उपयोग  में  लाना  चाहती  है  ।  इस  प्राविधिक

 बात  के  अलावा  भी  में  माननीय  मंत्री  से  निवेदन  करूंगा  कि  यद्यपि  संसद्  को  ऐसा  विधान  बनाने  का

 अधिकार  है  शौर  वह  विधान  नियमानुकूल  फिर  उन्हें  ध्यान  gas  विचार  करना  चाहिये
 कि  क्या  यह  उचित  होगा  कि  इस  बड़ी  खान  का  जो  एक  विदेशी  व्यापारिक  संस्था  द्वारा
 लता  पूर्वक हो  रहा  उस  संस्था  के  हाथ  से  छीन  लिया  जाय  ।

 नियम
 ४  की  झोर  ध्यान  दीजिये

 ।
 क्या  यह  नियम  शभ्रधिकार  छीनने  के  संबंध  में  नहीं  है  +

 उपखंड
 (२)  के

 अनुसार  भी  ठेके
 की

 विद्यमान  शर्तों  और  निबंधनों  का  रूपभेद  करने
 का

 —— afaqarr

 pret  अंग्रेजी  में
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 १६४२  खान  ठेके
 का

 ३०  १९५६

 नियमों  के  प्रारूप  के  बारें  में  संकल्प

 नि०  चे

 नियिंत्रक  को  होगा
 ।

 खनिज  संरक्षण  तथा  विकास  नियमों  के  भ्रनुसार  ग्रुप  ठेका  केवल  ३०  ु ७ वर्ष के के
 लिये a  केवल  १०  वर्गमील के  लिये  देंगे  ।  इसका  we  स्पष्ट  है  कि  श्राप  अधिकार  छीन  रहे  हैं  ।

 आप  कहेंगे कि  at  यह  सब  भारत  के  संविधान  कौर  खनिज  संरक्षण  तथा  विकास  नियमों  के  अनुसार

 ही  कर  रहे  हैं  |

 मुझे  इस  बात  से  कोई  अभिप्राय  नहीं  कि  ब्रिटिश  व्यापारिक  संस्था
 को

 हानि  होगी  या  भारतीय

 व्यापारिक  संस्थापकों  को  हानि  हानि  होने  पर  में  तो  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  नियंत्रक

 को  यह  अ्रघिकार  न  दिया  जाय  कि  वह  ठेके
 की

 अवधि  १०  AT  कर  दे
 प्रौढ़

 क्षेत्र
 को  १०  वर्गमील कर  दे  |

 भविष्य में  दिये  जाने  वाले  पर  श्राप  यह  लागू  कर  सकते  हूँ  पर  जो  ठेके  चल  रहे  हैं  उनमें  जर्मनी

 इंग्लैंड से  से  fares लाये  गये  र  उन  ने  इस  खानों  में  करोड़ों  रुपये  व्यय  किये  है ं।

 उनके  सारे  अधिकारों
 को

 छीन  रहे  हैं--यह  ठीक  नहीं
 ।

 में  तो  केवल  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 इन  शर्तों  को  इतना  कड़ा  न  बनायें  ।  श्राप इस  ३००  या  Yoo  वर्गमील  में  फैले  खान-क्षेत्र

 को  छोटे-छोटे  सकड़ों  में  बांटना  चाहते  है
 ।

 क्या  इन  छोटे-छोटे  टुकड़ों  के  पास  इतने  काफी  साधन

 हैं  कि  वे  इस  काम  को  ठीक  प्रकार  से  चला  सकें  ।

 में  माननीय  मंत्री  से  प्रतीत  कर  रहा  हूं  कि  वह  नियंत्रक  को  इतना  अधिकार  दें  कि  वह  किसी

 विशेष  खान  या  क्षेत्र  के  बार  में  उसक  पुर्व-इतिहास  उसके  उपयोग  उसकी  सम्पन्नता  को  देख

 कर  फिर  रिपोर्ट  दे
 कि

 श्रमुक  मामले  में  प्रमुख  कार्यवाही
 की

 जाये
 ।

 सभी  के  साथ  एक  सा  ही  व्यवहार

 करना  ठीक  नहीं  |
 इससे  उन्नति  में

 भी
 रुकावट  होगी  ate  यह  न्यायोचित  भी  नहीं

 ।

 में  चाहता  हूं  कि  यह  विदेशी  व्यापारिक  संस्थायें  हमारे  देश  से  चली  पर  नं

 पास  भ्रच्छे  संसाधन  नहीं  न  हमें  प्रभी  उनको  रहने  देना
 ।

 नगर  श्राप  को  राष्ट्रीयकरण

 चूंकि
 हमारे

 करना  है  तो  सीधे  कहिये  कि  हमें  राष्ट्रीयकरण  करना  है  ;  पर  ये  तरीके ठीक  नहीं  है  ।

 नियम  १०  के  बारे  में  श्री  बंसल  ने  कहा  है
 कि

 न्यायाधिकरण  केवल  एक  ही  व्यक्ति  का  नहीं
 तीन  व्यक्तियों का  होना  में  उसमें  कुछ  परिवर्तन  करना  चाहता हूं  कि  यह  जरुरी  न  हो

 कि  तीनों  ही  व्यक्ति  उच्च  न्यायालयों  के  न्यायाधीश  या  wage  न्यायाधीश हों  ।  हां  उसका  सभापति

 तो  न्यायाधीश  ही  है  पर  दोष  दो  व्यक्ति  न्यायाधीश न  हों  ।

 जिस  प्रकार  हम  बिहार  बंगाल
 की

 कोयला  खानों
 की

 दुर्घटना  के  संबंध  में  एक  वकील
 को

 न्यायाधीश  के  रुप  में  दो  खनिज  wat  खनन  fastest
 को

 नियुक्त  कर  देते  उसी  प्रकार

 यहां  भी
 इस

 बात  का  उपबंध  किया  जाना  चाहियें  कि  उनमें  से  एक  तो  प्रायाधीश  अथवा  भूतपूर्व

 न्यायाधीश  हो  site  दुसरे  दोनों  व्यक्ति  ऐसे  हो
 जो  उस

 विषय  का  वैज्ञानिक  ज्ञान  रखते  हों  अथवा

 उस  विषय  के  विशेषज्ञ  हों  श्र  व्यापक  वस्तुगत  दृष्टि से
 उस

 मामले
 को

 निबटाने  में  सक्षम  हों  ।

 श्री  बंसल  ने  पृष्ठ
 ८

 के  नियम  के
 ho  (2)  के  बारे  में  एक  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  टिप्पणी

 की  उन्होंने  कहा
 कि

 यह  बात  संदेहास्पद  है  कि  यह  उपबंध  वैध  होगा  अथवा  नहीं  |  इस  प्रकार  नियम

 बनाने
 की

 विधि  द्वारा  मंत्री  महोदय  यह  कह  सकते
 की

 शक्ति  प्राप्त  करना  चाहते  है  कि  ६०  वर्षों की

 जब्तीके  लिये  कोई  प्रतिकर  नहीं  दिया  जायेगा
 |

 में  उन  से  यह  पूछता हूं  कि  क्या  यह  उचित

 होगा ?  यह  मान  कर  भी  कि  मेरी  बात  गलत  हैं  ्र  मंत्री  महोदय  को  इस  प्रकार  का  अ्रधिकार  प्राप्त

 में  यह  कह  रहा  हूं  कि  यह  उचित  नहीं  है
 ।

 श्राप  को  याद  होगा  कि
 जिस

 समय  प्रधान  मंत्री  ने  इस  उपबंध  विशेष  को  रखा  उस  समय

 ऐसे  अनुच्छेद  की  GUeaTTaT  का  विरोध  करने  वाले
 जो

 व्यक्ति  यहां  उपस्थित  उनमें  में
 भी  हूं

 ।  उस  समय  प्रधान  मंत्रीਂ  ने  यह  बिल्कुल  स्पष्ट  कर  दिया  थाः  कि  भले  ही  सरकार  यह  शक्ति

 अपने  हाथ  में  ले  रही  परन्तु  उसका  इरादा  सम्पत्ति  जब्त  करने  वाले  का  काम  करने  का  नहीं  है  ।
 oe  a  थाएल्एयतल्एएबए एएल

 1  Introduction.



 ३०  १९५६  खान  ठेके  का  eva ं
 कें  प्रारूप  के  बारे  में  संकल्प

 उन्होंने कहा  था  कि  राष्ट्रहित  में  यदि  किसी  की  सम्पत्ति  ले  भी
 ली

 गयी  तो  वह  उचित  प्रतिकर  देंगे

 शर  इसके  द्वारा  तो  वें  केवल  लम्बे  समय  तक  चलने वाले  मुकदमों  जो  नियोजन  कौर  विकास  की

 राष्ट्रीय  eras  में  बाधक  हो  सकते  रोकने  का  ही  प्रबंध  कर  रहे  हें
 ।

 इस  विचार  में  कुछ  शक्ति

 अवय  है-चाहे वह  सही  चाहे  परन्तु  सरकार  वैसा  करने  के
 लिये  वचनबद्ध है

 मेरा  निवेदन  केवल  इतना  है  कि  जब  तक  कोई  गड़बड़ी  न  जब  तक  झ्रापको  इस

 बात  का  पता  न  चलें  कि  कोई  जालसाजी  की  गयी  हैं  अथवा  कोई  बात  गलत  ढ़ंग  से  पेश  की  गयी

 तब  तक  यह  कहना  उचित  नहीं  होगा  कि  क्षेत्र  ate  पट्टे
 की

 wafer  में  कमी  करके  भी  श्राप  कोई

 प्रतिकर नहीं  देंगे  ।  साथ  ही  ara  न्यायाधिकरण  भी  इस  प्रकार  की  रोक  लगाये  दे  रहे  हें  कि  वह  इस

 मामलें  का  निबटारा न  कर  सके  ।

 में  तो  कहता  हूं  कि  जब  श्रापके  पास  एक  सक्षम  न्यायाधिकरण  मौजूद  जिसमें  उच्च  न्यायालय

 कां  एक  वर्तमान  तथा  भूतपूर्व
 न्यायाधीश

 होगा  तो  उसे  श्रौचित्य  एवं  सम न्याय्य पूर्ण  ढंग  से  निश्चय
 करने  का  प्राधिकार  दिया  जाये  ।  श्राप  यह  कह  सकते  हें  कि  वह  सभी  बातों  पर  विचार  कर  सकते  हम

 यह  हो
 सकता  है  कि  विकास  की  गति  अत्यंत  धीमी  होने  अथवा  किसी  क्षेत्र  विशेष

 का
 विकास  निष्फल

 रहने के  कारण  कुछ  मामलों  में  प्रतिकर  न  देना  ही  उचित  परन्तु  यह  भी  हो  सकता  है  कि  कुछ
 मामलों  में  लोगों  ने  विकास  के  लिये  अरपना  भरसक  प्रयत्न  किया  हो  ।

 मेरा  यह  निवेदन  है
 कि

 श्राप  यह  शाक्ति
 ले  तो

 रहें  परन्तु  इस  शक्ति
 का  प्रयोग

 ऐसे  ढंग  से  न  किया  जाये  जिससे  प्रतीत  हो  कि  सम्पत्ति  जब्त  की  जा  रही  क्योंकि  यह  बात  हमारे

 स्वभाव  के  विपरीत  तो  हूँ  साथ  ही  प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिये  गये  इस  स्पष्ट  श्रीनिवासन  के
 भी

 प्रतिकूल

 है  कि  संसद्  यह  शक्ति  अपने  हाथ  मे  ले
 तो

 रही  है  पर  उसका  इरादा  सम्पत्ति  जब्त  करने  का  नहीं है  ।

 उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  हम  उचित  प्रतिकर  देंगे  लोगों
 को

 बरसो  तक  इस  संबंध  में  आंदोलन ~

 नहीं  करने  देंगे  ।

 इसलिये  में  तीन  बातों
 की

 arta  करता  एक  तो  यह
 fe

 इस  संबंध में  सख्ती  कम

 की  जाये  ।  किसी  की  सम्पत्ति  जब्त  न  की  जाये  atk  विहित  स्वार्थों  को  जब्त  करने  में  प्रतिकर
 देने  से  इंकार  न  किया  जाये  ।  न्यायाधिकरण  के  साथ-साथ  नियंत्रकਂ  को  उचित  मामलों  में

 इस  बात  के  लिये  काफी  छंट  दी  जाये  कि  वह  सभी  बातों  पर  विचार  कर  के  उचित  सिफारिश  कर  सकें

 शर  संबंधित  व्यक्तियों  को  उचित  प्रतिकर  दिया  जाये  ।

 श्री  रामचन्द्र  रेडी  ह
 इन  प्रारुप  नियमों  के  बारे  में  मुझे  कुछ  बातें  कहनी  हैं  |

 इन  नियमों में  खनन-पट्टों  के  एक  या  अधिक  नियंत्रकों
 की

 नियुक्ति  का  उपबंध  किया  गया  है  ।  इन

 नियमों  में  नियंत्रकों
 की

 श्रहंतायें  तो  नहीं  निर्धारित
 की

 गयी  परन्तु  में  समझता  हूं  कि  सरकार  ऐसे
 ही  नियंत्रकों

 को
 नियुक्त  करेगी  जिनको  खनन  कार्यों  का  ज्ञान  भ्र  प्रशासनिक  अनुभव  हो  ।

 नियम
 ४

 के  उपनियम
 २

 श्र
 ३

 के  बारे  में  में  समझता  हूं  कि  जिन  मामलों  में  सुचना  के  श्रीनगर

 में  किसी  पक्ष  अथवा  कुछ  पक्षों  को  नियंत्रक  के  सामने  उपस्थित  होना  उनमें  इन  पक्षों  का

 निधित्व  करने  वाले  वकीलों  को  उपस्थित  होने  से  नहीं  रोका  जायेगा
 ।

 मेरी  सुभाव  है  कि  नियमों

 को  अंतिम  रुप  से  स्वीकार  कर  प्रकाशित  करने  से  पहले  स्थिति  को  स्पष्ट  किया  जाना  चाहिये  ।

 नियम  ६  के  उपनियम ८  कौर  के  अधीन  श्रमिको-शुल्क  निर्धारित  किये  जाने  प्रथम  अधिकार

 शुल्क  में  वृद्धि  किये  जाने  के  बारे  में  मेरा  सुझाव  है  कि  ऐसे  कुछ  उदाहरणों  रखे  जाने  चाहिये  जिन
 यह  दिखाया  गया  हो  कि  भ्रमणकारी-शुल्क

 को
 किस  ढंग  से  निर्धारित  किया  जाता  wera  उसका

 हिसाब  किस  ढंग  से  लगाया  जाता

 1  Controller.

 अंग्रेज  मे



 RQ  खान  ठेके  का  ३०  LENE

 नियमों  के  प्रारूप  क  बारे  में  संकल्प

 रामचन्द्र

 नियम  ७  के  उपनियम  (२)  में  यह  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार नें  नियंत्रकों  निर्णय के

 पूर्नानरीक्षण  का  भ्रधिकार  दे  दिया  इस  संबंध  में  मेरा  यह  सुझाव  है  कि  बजाय  इसके  कि  सचिवालय

 के  पदाधिकारी  इस  निर्णय  का  पुनरीक्षण  ऐसे  विशेषज्ञों  की  परामर्शदातृ  समिति
 की  नियुक्ति

 करना  झ्र धिक  _  होगा  जो  खनन  के  हितों  के  बारे  में  जानकारी  रखते  जिन  को  इंजीनिरिंग

 के  संबंध  में  कुछ  निभा  हो  सनौर  साथ  जो  वित्तीय  सदस्यों  का  निबटारा  कर  सकें
 ।  यदि  मामले

 को  योंही  छोड़  दिया  गया  तो  स्थिति  को  पुरी  तरह  जाने-समझे  बिना  केन्द्रीय  सचिवालय  के

 कारीगर  उस  पर  निर्णय  कर  लेंगे  |

 नियम  १०  के  उपनियम  के  अधीन  तीन  चार  कण्डिकाओओं  में  यह  बताया  गया  है  कि  प्रतिकर

 के  भुगतान  का  निर्धारण  किस  प्रकार  किया  जायेगा
 ।

 इस  संबंध  में  यह  देखता  हूं  कि  पिछले

 पट्टेदार  ने  जिन  खनिज-पदार्थों  को
 निकाला  प्रतिकर  का  निर्धारण  करते  समय  उन  पर  बिचार

 नहीं  किया  जाता  ।  यदि  खोज  करने  अ्रथवा  अन्य  कार्यों  के  संबंध  में  हुये  व्यय  के  लिये  उसको  धन

 दिया  जाता  तो  उसे  जो  खनिज  पदार्थ  प्राप्त  हुये  हूं  उनका  कौर  उनके  मूल्य  का  भी  ध्यान  रखा  जाना

 चाहिये  ।

 नियम  १४  के  भ्रमित  नियंत्रक  को  यह  भ्र धि कार  दिया  गया  हैं  कि  वह  इस  बात  का  निर्णय

 करने  के  लिये  किसी  भी  खान  में  प्रवेश  कर  सकते  हैं  अथवा  उसका  निरीक्षण  कर  सकते  हैं  कि  उस  खान

 के  बारे  में  खनन-पट्टें  की  शर्तों  में  इन  नियमों  के  अधीन  कोई  परिवर्तन  तो  नहीं  करना  यदि

 तो  वह  परिवर्तन  किस  प्रकार  का  होगा  ।  इस  मे ंभी  इस  बात  की  काफी  आवश्यकता  होगी  कि  नियंत्रक

 का  काफी  ज्ञान  हो  जिससे  वह  न्याय  कर  सके  प्रौर  उसके  के  कारण  किसी  खान

 को  नुकसान न  पहुंच  सके  ।

 नियम  gu (a  के  भ्रमित  सामान्य  प्रकार  के  ५ ५  को  भारत  में  सूचना-पत्र*  में  प्रकाशित

 किया  जाये  ।
 करने  की  व्यवस्था की  गयी  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  इन  भ्रादेशों

 को
 राज्यों  के  सूचना  पत्रों  में  भी  प्रकाशित

 में  श्री  बंसल  कौर  श्री  नि०
 चं०

 चटर्जी  दोनों  की  इस  बात  से  सहमत  हुं  कि  ऐसे  मामलों

 जिन  में  लाखों  रुपयों
 का

 वारा-न्यारा  होना  एक  व्यक्ति  के  अधिकरण  उपयुक्त  नहीं  होंगे  ।

 चाहे  न्यायाधीशों
 को

 नियुक्त  किया  जाये  झ्रथवा  seq  व्यक्तियों  श्रेणीकरण  में  एक  से  अधिक

 कम  से  कम  तीन  व्यक्ति  waar  नियुक्त  किये  जाने  थे
 इसमें  में  श्री  चटर्जी  के  इस  सुझाव  से

 भी  सहमत हूं  कि  केवल  न्यायाधीश  ही  ऐसे  व्यक्तियों  को  भी  इन  afaarcui)  में  रखा

 जाना  चाहिये  जिनकों  प्रावधिक  ज्ञान  ate  क्षमता  हो  ।

 श्री  wart  श्रायंगर
 :

 में  इन  नियमों  का  स्वागत  करता  हुं  ।  वास्तव

 इन
 को  तो

 काफी  पहले  लाया  जाना  चाहिये  था  ।  इन  नियमों  में  ऐसे  बड़े  ही  भ्रच्छे  उपबंध  किये

 गये  जिससे  भ्र त्या धिक  विशाल  क्षेत्रों  को  भ्रत्यधिक  लंबे  समय  के  पट्टे  पर  नहीं  दिया  जा  सकेगा  ।

 में  उन  लोगों  में  से  हं  जो  यह  समझते  हैं  कि  हमें  इस  क्षेत्र  में  गैर-सरकारी-क्षेत्र  के  मार्ग  में

 बाधक  नहीं  बनाना  चाहिये
 ।

 यह  एक  राष्ट्रीय  उद्योग  हैं  शर  देश  में  जो  सींकों-हजारों  छोटी
 खानों  के  मालिक  उनको  हर  प्रकार  का  प्रोत्साहन  दिया  जाना  चाहिये  |

 मुझे  ज्ञात  हुमा  है  कि  इस  समय  हमने  जो  नियम  बनाये  हैं  उन  से  इन  छोटी  कौर  मध्यमवर्गीय

 खानों  के  मालिकों  को  बड़ी  कठिनाइयों
 का

 सामना  करना  पड़  रहा  है
 ।

 सरकार  मंत्री  महोदय

 से  मेरा  यह  ware  है  कि  इन  नियमों  को  ऐसे  ढंग  से  न  लागू  किया  जाये  जिससे  इन  खान-मालिकों
 को  कठिनाई हो  ।  इन  नियमों से  इस  प्रकार  के  नियंत्रण नहीं  लगाये  जाने  जिससें  कुछ

 व्यक्तियों को  अनुचित  लाभ  हो
 1Technical.
 2Gazette  of  India.

 प्रंग्रेजी  में



 २०  PEXe  खान  ठेके  का  PRVY

 नियमों  के  प्रारूप  के  art  में  संकल्प

 सभापति  महोदय
 :

 अब  गण-पूर्ति
 हो

 गई  है
 ।

 सभा  इसे  राज  ही  समाप्त  करने  के  पक्ष  में
 या  कल  तक  स्थगित  करने  के

 ?

 tall  Fo  | हुँ५  मालवीय :  इसे  याज  ही  समाप्त  क्र  लेना  चाहिये  |

 श्री  ao  ब०  विट्ठल  राव
 :
 मंत्री  महोदय  ने  इन  नियमों

 को
 यहां  प्रस्तुत

 करने

 में  बहुत  अधिक
 समय  लगा  दिया है  ।

 अधिनियम  पारित
 होने  के  लगभग  श्राठ  वर्ष

 बाद
 नियम  सभा

 के  समक्ष  रखे  जा  रहे

 में  कोलार  ्  खानों  संबंधी  जांच-प्रतिवेदन  का  भी  उल्लेख  करूंगा  ।  उस  समिति  में  मंत्री

 महोदय  के  साथ  ही  साथ  कार्मिक  संघों  के  नेता  ale  प्रविधि  विशेषज्ञ  भी  थे  ।  उस  प्रतिवेदन से  पता

 चलता  है  कि  विदेशी  व्यापारिक  सोथो  ने  कोलार  की  स्वर्ण  खानों  का  किस  प्रकार  उपयोग  किया  हैं  ।

 इतना  ही  कोयला  खानों  के  मामले  में  भी  बड़े-बड़े  ब्रिटिश  सोथो  ने  हमारी  राष्ट्रीय  सम्पदा

 को  लूटा है  ।  मंत्री  महोदय  का  कथन  है  कि  उन्होंने  कोयला  खानों  के  संबंध  में  १०  वर्गमील  का

 aa  लगा  दिया  है  ।  लेकिन  एक  व्यक्ति  के  हाथ  में  यदि  १०  वर्गमील की  कोयला खान  रहती

 तो  उससे  दस  करोड़  से  लगाकर  चालीस  करोड़  टन  तक  २,०००  करोड़  रुपयों के  मूल्य  का
 कोयला  निकल  सकता  अर्थात्  एक  व्यक्ति  के  पास  इतने  मूल्य  की  सम्पत्ति  होगी  |

 oat  तभी  श्री  केशव  भ्रय्यंगार  कह  रहे  थे  इस  से  छोटी  खानों  के  मालिकों  को  हानि

 परन्तु  वास्तव  में  ऐसी  कोई  बात  नहीं  है  ।  बड़े-बड़े  कोयला  समवायों  का  राज  एक  प्रकार  से

 शिकार  प्राप्त  है  ग्रोवर  इन  बड़े  समवायों  का  उत्पादन  दें  के  कुल  उत्पादन का  २०  प्रतिशत है

 हमें  कोयले का  उत्पादन  बढ़ाना ह  हमारा  उत्पादन  बहुत  से  देशों  से  कम  है  ।  द्वितीय
 वर्षीय  योजना  में  कोयलों  का  जो  उत्पादन  होगा  वह  इंग्लैंड  अमरीका  के  उत्पादन  का  १०  या

 १५  ही  प्रतिशत होगा  ।  मैं  सोच  रहा  था  कि  इस  लोक-सभा  की  कालावधि  में  हम  खानों  का

 करण  करने  के  लिये  विधान  बना  सकेंगे  क्योंकि  इसकी  बड़ी  भ्रावश्यकता है  ।  युद्धकाल में  इन  में
 बिना  किसी  योजना  के  काम  होता  रहा  है  इससे  इन्हें  ठीक  प्रकार  चलाना  कौर  भी  कठिन  हो

 गया  हैं  ।  हम  सिंगरेनी  कोयला  खान  में  काम  करा  रहे  जब  एक  ब्रिटिश  समवाय  इसका  मालिक

 था  तो  उसने  उन  तहो  पर  काम  किया  था  जहां  से  सफलतापूर्वक  कोयला  निकाला  जाਂ  सकता  था

 ऐसे  भागों  को  छोड़  दिया  था  जहां  नहीं  हो  सकता  था  प्रौढ़  यदि  हो  भी  सकता  था  तो  उस  पर

 लागत  बहुत  wrt  थी  ।  इस  प्रकार  की  कई  खानें  हैं  ।

 एक  कोयला  खान  में  काम  करते  समय  प्राय  खानों  पर  कुछ  रुपया  खर्च  किया  जाता  पर्त

 यह  विनियोजन  अपने  पास  से  नहीं  किया  जाता  है  बल्कि  पूरानी  खान  की  राय  में  से  ही  यह  विनियोजन

 कर  दिया  जाता  कौर  कम  लाभ  दिखा  कर  झ्रायकर  भी  कम  कर  दिया  जाता  इस  प्रकार

 नियमों  के  भ्रन्तगंत  उचित  राशि  से  प्रतीक  प्रतिकर  दिये  जाने  की  काफी  संभावना  है  |

 मैं  स्वामियों  के  बारे  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हूं
 ।

 से  १००  ay  पूर्व  किसी  व्यक्ति
 के  पास  कोई  खान  थी  ate  उसके  उत्तराधिकारी  एक  निश्चित  दर  मे  स्वामित्व  प्राप्त  कर  रहे  हैं

 उन्हें  स्वामित्व  क्यों  दिया  जाये
 जब  कि  वह  खान  के  विकास  में  कोई  सहायता  नहीं  देता  है  |

 जहां  तक  न्यायाधिकरण का  संबंध  है  इसके  दो  होने  चाहिये  ।  एक  टैक्निकल  विशेषज्ञ
 कौर  दूसरा  सार्वजनिक  जीवन  से  संबंध  रखने  वाला  व्यक्ति  होना  चाहिये  ताकि  न्यायाधिकरण

 अ्रधिक  प्रतिकर न  दे  दे

 मूल  भ्रंग्रेजी  में

 1..  5./56



 PEE  खान  सके  का  २०  १९६५६

 नियमों  के  प्रारुप  के  बारे  में
 संकल्प

 श्री  to  ब०  विट्ठल

 में  ने  कुछ  समवायों के  काम  करने  का  तरीका  देखा  है  प्रौढ़  में  कह  सकता  हूं
 कि

 उन्हें  कोई  प्रतिकर

 नहीं  दिया  जाना  चाहिये  बल्कि  ठीक  तरीके  से  काम  न  करने  के  लिये  उन्हें  दंड  दिया  जाना  चाहिये
 ।

 लये  लाखों  रुपये  ६.४  करने  पड़ेंगे  ।  परन्तु कुछ  खानों  की  तो  यह  हालत  है  कि  उन्हें  चलाने  के  रि ्
 लागत  चाहे  कितनी  भी  क्यों  न  प्राय  हमें  म्रपनी  वध

 स्थित  राष्ट्रीय  सम्पत्ति  को  निकालना है

 हमारा  यही  उद्देश्य  होना  परिस्थितियों  से  लाभ  उठाते  हुये  इन  योरुपीय  स्वार्थों  ने  हमें

 लूटा  है  भ्र ौर  उन्हें  कोई
 प्रतिकर

 नहीं  मिलना
 चाहिये

 ।

 भी  बलवंत fag  मेहता  :
 यह

 जो
 नियम  सदन  के  सामने  रखे  गये  हैं  में  उनका

 स्वागत  करता  gi  यह  नियम  तो  बहुत  पहले  ही  at  जाने  चाहियें  थें  क्योंकि  इन  नियमों  के  अभाव  में

 हमारे  राष्ट्र  के
 धन

 को  बहुत  हानि  पहुंची  है
 ।

 सभी  हमारे  मंत्री  महोदय  ने  बताया
 कि  €०  वर्ष

 के

 कौर  कहीं  कहीं  तो  LL  वर्ष  तक  के  लीज  दे  दिये  गये
 ये  लीज  सेकड़ों  कौर  हजारों  मील

 के

 भी  दिये गये  मेरा  भ्रनुभव  है  कि  जयपुर  में  एक  ही  आदमी
 को  ३०,०००  मील  का  लीज  दिया  गया

 था  ।  जब  हमारे  मिनरल  कूड़ेदान रूल  cara  रियायत  नियम  बनें  तो  उनमें  यह  एरिया

 १०  मील  का  निश्चित  कर  दिया  गया  था  लेकिन  फिर
 भी

 बहुत  से  लोगों
 को

 बड़े  बड़े  एरिया  के  लीज

 दिये  गये  ate  उनके  लिये  केन्द्र  ने  सिफारिश  की  थी  ।  में  चाहता  हूं  कि  हम
 जो  भी

 नियम  बनावे  उनका

 कठोरता  से  पालन  किया  जाये  ।  मिनरल  कन्सेशन  रूस  में  १०  मील का  एरिया  निश्चित
 कर  दिया

 गया  था,लेकिन  लोगों  को  उससे  बहुत  ज्यादा  एरिया  लीज़
 पर  दे

 दिया  गया  जिसका  नतीजा  यह  हुआ

 कि  उन  लोगों  ने
 न  तो  उन  खानों  का  पूरी  तरह  से  उपयोग  किया  कौर

 न  को
 उनका  उपयोग

 करने  का  मौका  दिया  ।  मैं  array  दो  एक  मिसालें  देना  चाहता  राजस्थान में  दो  बड़े
 आदमियों

 के
 पास  बड़े-बड़े  ठेके  हैं  ।  एक  खेतड़ी  में  तांबे  की  खानका  ठेका  है  ।  नगर  भारतवर्ष  में  कहीं  बड़ी  मात्रा

 में  तांबा  मिल  सकता  है  तो  वह  खेतड़ी  में  मिल  सकता  रशियन  विशेषज्ञ  ने  भी  अपने  रिपोर्ट  में  इस

 बात  का  ऐलान  किया  है  ।  लेकिन  वह  खान  ऐसे  आदमी  के  हाथ  में  है  जो  कि  न  तो  पूरी  तरह

 से  उपयोग  करता  है  न  उसको  छोड़ता  है  ताकि  दूसरों  को  उसमें
 काम

 करने  का  मौका  मिले
 |

 इस  ठेके  से  राष्ट्र को  बड़ी  क्षति  हो  रही  है  कौर  हमको  जो  तांबा  विदेशों  से  मंगाना
 पड़ना

 है  कौर

 उसके  लिये  रुपया  विदेशों  को  देना  पड़ता  है  ।  यह  जो  नियम  बनाये  गयें  हें  वे  बहुत  जल्दी  लागू
 क्यें  जाने  चाहिये  रोक  जो  लोग  खानों का  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  रहे  हें  उनसे  खानें  ले  ली  जानी

 कुछ  ऐसे  लोग  हें  जिनके  पास  एरिया  तो  कम  है  लेकिन  खानें  बहुत  प्रगति  हैं  ।  राजस्थान  में
 सीसे  a  जस्ते  की  खानें  लेकिन  वे  ऐसी  कंपनी  के  पास  के  जो  गवर्नमेंट  की  हिदायतों  के  बावजूद

 उत्पादन  होना  चाहिये  उतना  नहीं  करती  है  राज  हमारे  देश  में  जस्ते
 नौ

 सीसे
 की

 बहुत

 मांग
 प्रौर

 हमको  करोड़ों  रुपया  जस्ता  प्रौढ़  सीसा  विदेशों  सें  खरीदनें  में  खर्च  करना  पड़ता  है  ।

 रशियन  एक्स पट  ने  अ्रपनी  रिपोर्ट  में  कहा  है  कि  य  ऐसी  खानें  हैं  कि  जिनसे  भारतवर्ष  की  जस्ते  कौर

 सीसे
 की

 सारी  जरूरतें  पुरी  हो  सकती  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि
 जो

 लोक  पूरा  उत्पादन  नहीं  करते  उनकी

 लिजेल  रिवाइज  कर  दैनी  चाहियें  या  उनसे  खानें  वापस  ले  लेनी  चाहिये  ।  जो  लोग

 खानों  को  ठीक  प्रकार  से  नहीं  चलाते  हैं  उनसे  भी  खानें  वापस  ले  ली  जानी  चाहियें  ।  कुछ  लोग  ऐसे

 हें  जिन्होंने खानों  में  से  अच्छा  बरच्छा  माल  निकाल  लिया  है  ग्रोवर  हलका  माल  छोड़  दिया  कौर  खान
 को

 छोड़ते  समय  उसके  खम्भों
 को

 गिरा  कर  माल  निकाल  लिया  जिसका  नतीजा  यह  हना  हैं  कि

 दूसरे  लोग  उन  खानों  में  काम  नहीं
 कर

 सकतें  ।  ऐसे  लोगों  को  दूसरी  दोनों  के  ठेके  फिर  से  दें  दिये

 जाते  हैं
 ।

 में  समझता  हूं  कि  इस  प्रकार  राष्ट्र  के  धन  का  बहुत  बड़ा  दुरुपयोग  हो  रहा  है  ।  इसलिये  जो

 लोग  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  रहें  हैं  उनकी  ली जज  को  रिवाइज कर  देना  चाहिये  या  उनसे  खानें वापस

 ले  लेना  चाहिये  ate  उनको  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाना  या  उनका  एरिया  कम  कर  दिया

 जाना  चाहिये  ।



 ३०  १९५६
 खान  ठेके  का

 १६४७

 के  प्रारुप  के  बारे  में  संकल्प

 हमारे  रेडी  साहब नें  जो  कहा  कि  जो कंट्रोलर  रखा  जाये  वह  भ्रनुभवी  आदमी  होना

 इससे  में  भी  सहित  क्यों  कि  जो  अनुभवी  आदमी  होगा  वहीं  अच्छा  काम  कर  सकेगा  |

 बहुत  से  लोग  जो  कि  खानें  चला  रहे  हैं  वे  मजदूरों
 का

 शोषण  करते  कुछ  लोग  खानों को
 श्रनसाइंटिफिक  तरीके  से  चलाते  हैं  जिससे  कि  कसर  दुर्घटनायें  होती  रहती  है  ।

 मेरा  सुझाव  हैं  कि  जो  लोग  श्रनसाइंटिफिक  तरीके  से  खानों  को  एक् सप् लाइट  करते  हेरफेर  जो  उत्पादन

 नहीं  बढ़ाते  कौर  इस  प्रकार  राष्ट्र  को  क्षति  पहुंचा  रहे  उनकी  खानें  ले  ली  जानी  चाहिये  और

 उनको  कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  जाना  चाहिये  ।

 श्री  टेक  चंद  )
 में  माननीय  मंत्री  का  ध्यान  नियम  ४

 (२)  की  कौर

 प्रा कर्षित  करना  चाहता हूं  ।  इसके  दादों  में  कुछ  रूप  भेद  किया  जाना  चाहिये
 |  इसमें यह  व्यवस्था

 की  गई  है  कि  उप-नियम  (१)  के  भ्रन्तर्गत  जारी  किये  गये  किसी  नोटिस  के  अनुसरण  में  यदि  कोई

 पक्ष  नियन्त्रक  के  समक्ष  उपस्थित होता  है  तो  वह  उसे  अपनी  बात  कहने  का  देने  के  पश्चात

 एक  नारद  जारी  करेगा  |  पक्ष  तो  कोई  भी  हो  सकते  है  कौर  संभव  है  कि  उनसे  से  कोई  निरक्षर हो

 तो  प्रइन  यह  है  कि  क्या  कोई  पक्ष  किसी  प्राधिकृत  विधि  व्यवसायी  के  द्वारा  अ्रपनी  बात  नियन्त्रक

 तक  पहुंचा  सकता  नियमों से  पता  चलता  है  कि  किसी  श्रभिकर्ता  द्वारा  नियन्त्रक  के

 समक्ष  पेशी  नहीं  हो  सकती  ।  उसे  स्वयं  ही  जाना  होगा ।  परन्तु  किसी  निगम  अथवा

 अवयस्क  के  संबंध  में  ऐसा  होना  असंभव  है  कौर  यदि  कोई  निरक्षर  व्यक्ति  जाता  है  तो  उसको

 कोई  लाभ  नहीं  होता  ।
 नियम  १२  १२  सनौर  (१२)  में  बहुत ही  टैक्निकल

 बातें  हैं  जिनके  लिये  *
 व्यवहार  प्रक्रिया  संहिता  के  बारे  में  जानकारी  होनी  चाहिये  कौर  जिनके  लिये

 वकील  की  सहायता  अत्यन्त  आवश्यक  ह्  कोई  बालक  अथवा  निरक्षर  व्यक्ति  कसे  जिरह  कर

 सकता  नियमों  का  पालन  करने  के  लिये  कुछ  प्रविधिकताश्ं  का  करना  पड़ता  है

 परन्तु  इन  प्रविधिकताओओं  की  जानकारी  रखने  वालों  को  प्रतिवादित  किया  गया

 नियम  १०  के  अन्तर्गत  एक  व्यक्ति  वाला  न्यायाधिकरण  स्थापित  किया  जा  रहा  है  ।  इसमें

 adalat  करने
 का

 अधिकार  दिया  जाना  चाहिये  कौर  यह  शर्तें  भले  ही  लगा  दी  जाये  कि  श्रमिक  राशि
 से  अ्रघिक  धनराशि  के  श्रन्तग्रस्त  होने  पर  ग्र सफल  पक्ष  को  उच्चतर  न्यायाधिकरण  में  कपिल  करने

 का  अधिकार  होगा  |  यदि  श्राप  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  करना  चाहते  हें  तो  न्यायाधिकरण  तीन  सदस्यों

 का  ही  रखा  जाये  ।  एक  व्यक्ति के  निर्णय  में  कोई  त्रुटि  हो  सकती है  कौर  यदि  श्राप एक  अपीलीय

 न्यायाधिकरण  की  व्यवस्था  नहीं  करना  चाहते  हें  तो  श्राप  तीन  सदस्यों  वाले  न्यायाधिकरण

 निर्धारित  wear  को  देखते  हुये  न्यायाधिकरण  का  सदस्य  उच्च न्यायालय  का  कोई

 भूतपूर्व  न्यायाधीश  wear  न्यायाधीश  पद  पर  नियुक्त  किये  जाने  के  लिये  oe  कोई  भी  व्यक्ति  हो

 सकता है  ।  परन्तु  वह  चाहे  कितना  ही  सक्षम  क्यों  न  हो  वह  गलती  कर  सकता  है  ।  हमें  इन  बातों
 पर  विचार  करना  होगा  ।

 डा०  रामा  राव  :  श्री  श्री  चटर्जी  श्र  श्री  रामचन्द्र  रेड्डी  तथा  अन्य

 सदस्यों  ने  नियमों
 की  जो

 आलोचना
 की

 है  उस
 से

 मुझे  कोई  श्राइचयें  नहीं  हुमा  है  क्यों  कि  उन्होंने

 निहित  स्वार्थों
 को

 ध्यान  में  रखते  हुये  उनकी  आलोचना  की  है
 ।

 मेरे  विचार  से
 तो

 नियम  बहुत  उदार
 @  |

 पट्टें की  अवधि  के  समाप्त  होने  के  भी  नियन्त्रक  पर  १५  तक  पट्टा  समाप्त न  करने

 का  प्रतिबन्ध लगाया  गया  उप-नियम ६  में  भी  कुछ  ऐसी  रियायतों  दी  गई  है  जहां  पट्टेदार

 के  लिये  अधिकतम  प्रविधि  १५  वर्ष  से  कम  नियन्त्रक  उसे  समाप्त  नहीं  कर  सकता  है  बल्कि  उसे

 उस  प्रविधि
 को  १४  वर्ष  तक  बढ़ाना  पड़ेगा ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 रामा

 सब  से  afer  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  सरकार  इन  नियमों  को  लागू  कैसे  करती
 में

 चाहता
 कि  सरकार  इस  बात  का  ध्यान  रखे  कि  नियन्त्रक  इन  नियमों  को  किस  प्रकार  से  लागू

 करता

 या  |

 माननीय  सदस्यों  ने  कहा  कि  सरकार  ने  इन  खानों
 को

 चलाने  की  क्षमता  नहीं

 में  उनसे  सहमत  नहीं  हूं  ।  जो  यह  कहते  हैं  वे  वास्तव  में  खनिज  सम्पत्ति  का  राष्ट्रीयकरण
 कौर

 वादी  समाज  की  व्यवस्था  की  स्थापना  के  पक्ष  में  नहीं  देश  में  प्रविधिक  ज्ञान
 की

 कमी  नहीं  है

 श्र  यदि  हो  भी  मित्र  राष्ट्रों  से  इसे  प्राप्त  किया  जा  सकता
 प्रौढ़

 कोई  कारण  नहीं
 कि

 खानों

 का  राष्ट्रीयकरण शीघ्र  अरति  शीघ्र  न  किया  जाये

 इन  उदार  नियमों  को  करो  रता  से  लागू  किया  जाना  चाहिये  शरर  खान  मालिकों
 की

 लापरवाही

 के  कारण  जो  दुःखद  घटनायें  होती  हैं  उन  पर  कड़ी  कायंवाही
 की

 जानी  चाहिये
 ।

 कोलार  की  खानों  को  ही  ले  लीजिये  ।  उक्त  समवाय  ने  सारा  सोना  निकाल  लिया  हैं  कौर

 me  जब  राष्ट्रीयकरण के  लिये  कहा  जाता  ह  तो  वह  समवाय  अत्याधिक  प्रतिकर
 की

 मांग  करता

 इन  मामलों  में  सरकार  को  कड़ी  कार्यवाही  करनी  चाहिये  ।  नियम  ४  में  कहा  गया  है  कि  वर्तमान

 खानों  के  पट्ट

 न  bE
 यथासम्भव  शीघ्र  नियमों  के  अधीन  कर  लिये  जायेंगे  परन्तु  मेरा  भ्रनुरोध  है  कि  यह

 काम  मास  प्रिया  एक  वर्ष  के  भीतर  ही  कर  लिया  जाये  ।

 महोदय :  लोक-सभा प्रत्य  कार्य  करेगी

 अनमन

 सदस्य  की  रिहाई

 सभापति  महोदय
 :

 मुझे  लोक-सभा  को  सुचना  देनी  हैं  कि  गोरखपुर  के  न्यायिक  दंडाधीश

 से  २९  १९५६  का  एक  तार  प्राप्त  जिसमें  यह  बताया  गया  है  कि  लोक-सभा  के  सदस्य
 श्री  शिब्बनलाल  सकसेना  जो  १६  १९४६  को  गिरफ्तार किये  गये  थे  कौर  उसी  दिन

 गोरखपुर  की  जिला  जेल  में  भेज  दिये  गये  गोरखपुर  के  जिला  सुत्र-न्यायाधीछ्ष के  आदेश
 के  अनुसार

 २६  LENE  को  रिहा  कर  दिया  गया

 कोयला  खान  भविष्य  निधि

 श्री
 ao  | हू

 विट्ठल ०  राव
 :

 में  प्राकार  धन्यवाद  देता  हूं  कि  दस  मुझे  २५

 Reus  को  गये  तारांकित  संख्या  २२८  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  राधे  घंटे  की  चर्चा  करने
 की  भ्र नुम ति दी  ।  मेरे  प्रहसन--कि  कोयला  खान  भविष्य  निधि  के  उपबन्धों  को  कर्मचारी  भविष्य

 निधि  के  उपबन्धों  के  समान  क्यों  न  किया  जाये--के  उत्तर  में  माननीय  उपमंत्री  ने  निधि  का  सदस्य

 बनने  के  लिये  भ्रपेक्षित  wear  प्रविधि  का  निर्देश  किया  था  ।

 नियोजक  के  भ्रंश दान  की  जब्ती
 की

 दर  कर्मचारी  की  सेवा-श्रद्धा  पर  निर्भर  करती  है

 कर्मचारी  भविष्य  निधि  अधिनियम  के  हां  सेवा  अवधि  उस  तिथि  से  गिनी  जाती  हैं  जब  से

 चारी  सेवा  में  भ्राता  परन्तु  कोयला  खान  भविष्य  निधि  भ्रंघिनियम  के  ania  उस  समय  से  इस

 की  गणना  की  जाती  है  जब  वह  निधि  का  सदस्य  नेता  इसका  यह  परिणाम  होता  हैं  कि  वह

 नियोजक  का  श्रंदादान  प्राप्त  नहीं  कर  प्राता

 भ्रंग्रेजी  में
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 ग्राजकल  जब  कि  श्रमिकों  को  उचित  मजूरी  नहीं  मिलती  है  वे  कुछ  बचत  नहीं  कर  पाते  हैं

 ote  उन्हें  भविष्य  निधि  पर  ही  निर्भर  करना  पड़ता  यह  निधि  भी  पर्याप्त  नहीं  होती  में

 नें  देखा  कि  वर्ष  PEYV—YY  में  ८६८४,  व्यक्तियों  को  सेवामुक्त  होने  पर॑  कुल  ७,५०,०००  रूपये

 मिले  जो  औसतन  प्रत्येक  व्यक्ति
 ८४

 रुपये  बैठते  इस  et  राशि  से  क्या  किसी  का  बुढ़ापा  गुज़र
 सकता

 इस  समय  ३,४०,०००  खनिज  ३८०  लाख  टन  कोयला  निकालते हैं  जिसका  वर्तमान  मूल्य
 ७०  करोड़  रुपये  यह  सब  करने  के  पश्चात  उन्हें  भविष्य  निधि  ही  तो  मिलती हूं  उसकी  गणना

 भी  १९४७  से  ही  की  जाती  हैं  जब  से  कि  भविष्य  निधि  म्रथिनियम  लागू  त्र  उसमें  पहले  का

 सेवा  काल  सम्मिलित  नहीं  किया  जायेगा  ate  वह  नियोजक  का  भ्रंश  दान  प्राप्त  नहीं  कर  सकेगा  ।

 इसी  लिये  तो  में  सरकार  से  इन  नियमों  कोरदार  बनाने
 के

 लिये  कह  रहा  हूं
 ।

 प्रयास  ब्रोड  में  जो  इस  निधि  का  प्रबन्ध  करता  अखिल  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  का

 कोई  प्रतिनिधि  नहीं  भारतीय  राष्ट्रीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  के  ८७,०००  सदस्यों  के  लिये  चार

 प्रतिनिधि  हिन्द  मजदूर सभा  के  ३७,०००  सदस्यों  का  एक  प्रतिनिधि  है  परन्तु  अखिल  भारतीय

 कार्मिक  संघ  कांग्रेस  के  ३२,०००  सदस्यों  के  लिये  कोई  प्रतिनिधि  नहीं  है  ।  भ्र संगठित  श्रमिकों  का

 एक  प्रतिनिधी  लिया  गया  है  परन्तु  वास्तव  में  वह  बंगाल  कोल  कम्पनी का  एजंट  वह  किसी  मान्य

 कार्मिक  संघ  का  नेता  नहीं  है  ।  इस  प्रकार  भ्र संगठित  श्रमिकों  के  हितों  को  देखने  के  लिये  प्रबन्धकों

 में  से  एक  व्यक्ति  का  नाम  निर्देशन  किया  गया  है  कौर  संगठित  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि  नहीं  लिये  गये

 श्रम  मंत्रालय  इसप्रकार  कार्य  कर  रहा  है  ।  इस  से  श्रमिकों  को  नहीं  बल्कि  प्रबन्धकों  प्रौढ़  नियोजकों

 को  ही  लाभ  पहुंचने  की  तनाशा

 कोयला  न्याय  पंचाट  के  अनुसार  कोयले  के  दाम  बढ़ा  दिये  गये  और  १२.  करोड़

 रुपये  नियोजकों  के  हाथों  में  दे  दिये  गये  परन्तु  वे  पंचाट  को  ठीक  प्रकार  से  कार्यन्वित  नहीं  कर  रहे

 ह्  परन्तु  जब  उद्योग  सम्पर्क  पदाधिकारी  का  ध्यान  इस  बात  की  झ्रोर  कृषि  किया  गया  तो  उसने

 प्रकट  की  कौर  कहा  कि  उस  को  कोई  प्रधिकार  प्राप्त  नहीं  था  |

 श्रम  उपमंत्री  (ait  आबिद  :
 उन्होंने  यह  कहा  कि  उन्हे  कोई  शक्ति  प्राप्त  नहीं

 यदि  यह  ठीक  है  तो  माननीय  सदस्य  मुझे  ब्योरा  बतायें  में  करूंगा  ।

 श्री  त०  ब०
 विट्ठल  राव

 :  १९५१  से  १६४५६
 तक

 श्रमिकों  की  उत्पादनक्षमता बढ़  गई

 माननीय  सदस्य  कार्य
 श्री  प्राचीन चली  :  में  आपत्ति  तो  नहीं  करना  चाहता  हूं  परन्तु  में  जानना  चाहता  हूं  कि

 में  रखी  गई  मद्द  के  बारे  में  क्या  कहना  चाहतें  हमें  कार्यसूची में  दी
 गई  मद्द  के  बारे  में  ही  चर्चा  करनी  चाहिये  ।

 श्री  तब विट्ठल  राव
 :

 उपमंत्री  महोदय  इस  बात  को  नहीं  समझ  रहे  है  यह  उनके  उत्तरों

 से  ही  पता  चलता  है
 |

 जब  मैं  सेवा  काल
 की

 गणना  करने  के  बारे  में  कहता  हूं  तो  वह  मुझे  प्राप्त  झ्र वधि

 बताते  मैं  उन्हें  बताना  चाहता  हूं  कि  में  जो  कुछ  कह  रहा  हूं  वह  बिल्कुल  संगत  हू  ।  मेरा  अभिप्राय
 यह  था  कि  उत्पादन  क्षमता  बढ़  गई  है  परन्तु  उस  से  श्रमिक  को  क्या  लाभ  हुआ  उसकी  हालत  तो

 वैसी  ही  रही  है  ।
 इन  श्रमिकों  का  उत्साह  बढ़ाने  के  लिये  शीघ्र  ही  कोई  कार्यवाही  की  जानी  चाहिये

 ताकि  द्वितीय  योजना  अवधि  में  वे
 ६००  लाख  टन  का  लक्ष्य  प्राप्त  कर  सकें  |

 a  es

 मूल  भ्र ग्रेजी  में
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 मेरी  यह  मांग  है  कि  तुरन्त  एक  af  जारी  की  जाये  कि  सेवा
 काल  की  गणना  उस

 तिथि  से  की  जाये  जब  से  कि  कर्मचारी  सेवा  में  ara  हो  न  कि  तब  से  जब  कि  वह  निधि  का  सदस्य

 बना  में  यह  भी  मांग  करता  हुं  कि  अंशदान  की  दर  ६-१/४  प्रतिशत से  बढ़ा  कर  5-2/3  प्रतिशत

 कर  दी  जाय े।

 श्री  नम्बियार  :  कोयला  खनिकों  ate  देश  में  mer  श्रमिकों  के  लिये  निवृत्ति

 वेतन  तथा  उपदान  योजना  के  लिये  एक  सामाजिक  सुरक्षा  विधान  भ्र धि नियमित  करने  की  प्रस्थापना

 aa  किस  स्थिति पर  है  ?  में  यह  भी  जानना  चाहता  हूं  कि
 कोयला

 उद्योग  के
 म्रतिरिक्त श्रन्य खानों

 अरन्य  खानों

 पर  इस  भविष्य  निधि  अधिनियम  को  लागू  करने  में  क्यों  बिलम्ब  हो  रहा  है
 ?

 pat  झ्राबिद  ्रली : जब माननीय जब  माननीय  सदस्य  बोल  रहे  थे  तब  मेरे  हस्तक्षेप  करने  का  यह  कारण

 था  कि  वह  जो  शिकायत कर  में  उसे  दूर  करना  चाहता  था  ।  में  उनकी  बात
 को  समझना

 चाहता  था  जिस  से  कि  उन्हें  संतुष्ट  करने  का  प्रयत्न  कर  सक
 |

 किन्तु

 उन्होंने

 अपनी  बात  को  स्पष्ट  नहीं

 किया  क्योंकि  जिस  बात  पर  यह  चर्चा  की  गई  उस  में  कोई  सार  नहीं  उन्होंने ऐसी  बातों  का

 उल्लेख  किया  जिनका  कार्यावलि  में  सम्मिलित  दिये  गये  विषय  से  कोई  संबंध  नहीं  में  ने  उनकी

 बातों  को  ध्यान  में  रख  लिया  है  श्र  में  उनका  उत्तर  दूंगा
 ।  परन्तु  ये

 बातें  कार्यावलि से  aaa  भिन्न

 हें

 नंबर  १.  भ्रमित  भारतीय  कार्मिक  संघ  कांग्रेस  को  न्याय धारियों  कें  बो  में  प्रतिनिधित्व  नहीं

 दिया  गया  यह  ठीक  किन्तु  इसके  लिये  मुझे  दोष  नहीं  दिया  जा  सकता  ।  भविष्य के  लिये

 में  माननीय  सदस्य  से  निवेदन  करूंगा  कि  वह  अपने  संगठन  से  सदस्यों  की  विवरणियां  भेजने

 शर  उक्त  संघ  से  सम्बद्ध  संस्थाद्मों के भ्रांकड़े भेजने के  ays  भेजने  के  लिये  यह  विवरणियां उक्त  संस्था

 ने  ३१  PEG  को  समाप्त  होने  वाली  प्रविधि  के  लिये  कभी  तक  नहीं  भेजी  उसे  यह  सूचना

 दे  दी  गई  है  कि  वह  तिथि  पहले  ही  गुजर  चुकी  उससे  कहा  गया  है  कि  यदि  वह  निश्चित

 अवधि  के  अ्रन्दर  wad  विवरणी  नहीं  तो  राष्ट्रीय  या  अन्तराष्ट्रीय  समिति  में  प्रतिनिधित्व

 दिये  जाने  के  लिये  इस  संगठन  को  नहीं  लिया  जाएगा  ।  वह  विवरणियां  नहीं  भेजता  हमें  कोई

 सूचना  नहीं  मिलती  हैं  ।

 fat १०  ब०  विट्ठल  राव
 :

 में  १९५५  के
 बारे

 में  कह  रहा  शर  माननीय  मंत्री  ने

 PERS  की  बात  कही

 श्री  आबिद  watt
 :

 पिछले  साल  में  भी  यहीं  कठिनाई  थी  ।  उसने  विवरणियां नहीं  भेजी

 यदि  वह  णयां नहीं  भेजता  है  तो  वह  हम  से  कैसे  कर  सकता  हें  कि  इस  समिति

 के  लिये  उस  संगठन  के  प्रतिनिधियों  को  चुना  जायेगा  ।  में  भविष्य  के  लिये  भी  निवेदन  करूंगा--कि

 यदि  वह  सदस्यों  की  विवरणियां  नहीं  भेजेगा  तो  उसे  प्रतिनिधान  नहीं  दिया  जाएगा  कौर  उसकी

 यह  शिकायत सदा  बनी  रहेगी  ।  हम  इस  विश्वास  के  आधार  पर  चलते  हें  कि  देश  में  उस  के  श्रतुयायी

 नहीं  हैं  प्रौढ़  उसके  कोई  संघ  सम्बद्ध  नहीं  उसे  इस  बात  को  ध्यान  में  रखना  चाहिये  |

 श्री  त०  ब०  विट्ठल  राव  :  १९५४  कौर  2euy  में  विवरणियां  दी  गई  थीं  ।

 श्री  आबिद  अर्ली  वह  बाद
 की

 बात  वह  दोनों
 को

 मिला  रहे  उन्होंने  १२  करोड़

 रुपये का  उल्लेख  किया  यह  ठीक  नें  के  दाम  बढ़  गये  ह  किन्तु  न्यायाधिकरण के

 पंचाट  कर्मकारों  को  लगभग  १  करोड़  मासिक  ate  वेतन  शादी  मिला  हैं  ।  उत्पादन

 लागत  दूसरी  सम्बद्ध  बातों  को  ध्यान  में  रखने  के  उपरांत  सरकार  ने  कोयले  के  दामों  का  विनियमन

 किया  जब  उद्योग  पर  यह  शरीक  भार  डाला  गया  तो  सरकार  को  यह  सोचना
 a

 अंग्रेजी  में
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 पड़ा  था  कि  उद्योग  द्वारा  किस  मात्रा  तक  इस  अधिक  भार  को  eaten  किया  जा  सकता  हम

 खानों  को  बन्द  करना  नहीं  चाहते  ।  हम  चाहते  हैं  कि  खानें  प्रच्छी  तरह  चलें
 ।  उद्योग

 जिस  भ्रंश  को

 नहीं  कर  सकता  उसे  पर  डालना  क्योंकि  कर्मचारियों के  वेतन  arte

 में
 वृद्धि

 हुई a  पंचाट  के  निर्देशानुसार  उनकी  वेतन  वृद्धि  होनी  चाहिये
 ।  afer मूल्य  बढ़ा  दिया

 गया  हू  इस  के  बारे  में  क्यों  शिकायत  होनी  चाहिये
 ?

 यह  मालिकों  को  दिया  जाता  है  ae  उनके

 द्वारा  कर्मचारियों को  दिया  जाता  है

 उन्होंने  १५  geUR  की  बैठक  का  उल्लेख  किया
 |

 इस  का  कोई  उपयोग  नहीं  है
 ।

 कई  बार  यह  कर  कि  वें  ०१  दलों  के  कार्यकर्ताश्रों  से  बात  कर  रहे  यहां  भाषण

 देते  उन्हें  यह  समझना  चाहिये  कि  वे  संसद  में  चार  वर्ष  से  रणधीर
 समय  से  इसलिये  उन्हें

 उत्तरदायित्व  की  भावना  से  कुछ  यथार्थता
 की

 बात  कहनी  चाहिये
 |

 यदि  कोई  सदस्य  संसद्  से  बाहर
 चला  उसे  कोई  रोक  नहीं  सकता  ।  वे  बाहर  निकल  गये

 श्री  कामत
 :

 उन्होंने  तो  इसे  संसद्  नहीं  बल्कि  कांग्रेस  भवन  बना  रखा

 श्री  आबिद  चली  :  वे  कांग्रेस  भवन  से  भी  बाहर  चले  गये  थे  ।  में  उन्हें  रोक  नहीं  सकता  |

 ज़ेल  या  दूसरी  वैध  भ्र भि रक्षा  को  छोड़  कर  कोई  भी  व्यक्ति  बाहर  जा  सकता  है  भ्रौर  कोई  उसे  रोक

 नहीं  सकता  |  इसलिये  यदि  मुख्य  श्रम  आयुक्त  किसी  बैठक  का  आयोजन  करता  है  कुछ  लोग

 बाहर  जाना  चाहते  हें  तो  वे  जा  सकते  हम  तानाशाह नहीं  है  ।  हमारा  मुख्य  श्रम  भ्रायक्त इतना
 शाक्तिशाली  नहीं है  वह  किसी को  गिरफ्तार करके  rd  पास  बिठा  ले  ।  इस  लिये  यह  कहना

 कि  वे  झ्र सहाय  हैं  वे  कुछ  नहीं  कर  सच  नहीं  हैं
 ।

 पंचाट  के  लागू  होने  से  पूर्व  ही  मुख्य  आयुक्त

 ने  अफसरों  की  संख्या  बढ़ाने  की  एक  योजना  तैयार  की  थी  |  क्योंकि  इस  समय  एक  प्रकार  का

 क्षेत्राधिकार  इतना  भ्रमित  है  कि  पंचाट  ने  जितना  अधिक  उत्तरदायित्व  उस  पर  डाल  रखा  उस  को

 देखे  उसे  काम  प्रगति  तरह  करना  संभव  नहीं  होगा  ।  इसलिये  अ्रफसरों  की  संख्या  बढ़ा  दी

 गई  उनका  करमचारियों  से  बहुत  निकट  का  संबंध  किन्तु  कठिनाई  यह  हैं  कि  स्वयं  माननीय

 सदस्य  का  उनसे  कोई  प्रम्पर्क  नहीं  है  कौर  झरिया  तथा  रानीगंज  के  कोयला  क्षेत्रों  के  कर्मचारियों

 से  तो  निश्चित  रूप  से  कोई  सम्पर्क  नहीं  इसी  लिये  वह  यह  कह  रहे  यदि  उन्हें  घटना ्र ों  का

 पता  होता  कौर  निश्चय  ही  उन्हें  गलत  सूचना  मिली  है--तो  वह  ऐसा  वक्तव्य  न  देते  ।

 श्री  ao  न०  विट्ठल  राव :  में  एक  सप्ताह  पूर्व  झरिया  में  था  |

 श्री  आबिद  चली  :
 झरिया  इतनी  बड़ी  जगह  है  कि  यदि  कोई  व्यक्ति एक  महीना भी  वहां

 तो  भी  उसे  वहां  की  वास्तविक  स्थिति  का  ज्ञान  नहीं  हो  सकता  |  माननीय सदस्य  ने  जौ
 बात

 कही  हैं  वसी  कोई  बात  नहीं  समझौता  प्रतिकारी  काफी  जागरुक  भ्र  संचेत  रहते  हैं

 वहां  के  कर्मचारी उस  मात्रा  तक  संतुष्ट हैं
 क  लक  क  हक  ७  )

 इस  aaa  से  क्या  लाभ  यदि  माननीय  सदस्य  कुछ  कहना  चाहते  तो  उन्हें  खड़े
 होकर  डरपना  भाषण  पूरा  करना  इस  से  स्थिति  में  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ेगा  ।  इसलिये में

 माननीय  सदस्यों  से  प्रार्थना  करूंगा  कि  वे  सदस्य  होने  के  नाते  अधिक  उत्तरदायित्व  की  भावना  से
 बोले

 ।  कभी  कभी श्रन्तर्बाधा ठीक  सकती  है  परन्तु  हर  समय  नहीं  ।

 _  श्री
 ई  क्० च्ञ  बसु  :

 इस  बात  का  निर्णय  करना  अध्यक्ष  महोदय  का
 काम

 $$.  rn

 was  में
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 tall  नम्बियार  हमारी  कौर  से  यह  प्रार्थना  की  गई  थी  कि  खान  मालिक  उठ  कर  चल

 जाते  हैं  कौर  समझौता  ग्र धि कारियों  के  पास  पर्याप्त  शक्तियां  नहीं  हम  चाहते  हें  कि  उन्हें  प्रौढ़

 अ्रधिक  शक्तियां दी  जायें

 tat  आबिद  चली :  औद्योगिक  विवाद  )  विधेयक  संबंधी  चर्चा
 के  समय  में  ने

 इस  बात  का  उत्तर  दिया  था  |  मी  कौशिक  विवाद  |  उसी  TH  को  पुनः  दोहरान ेसे  कोई

 लाभ  नहीं
 जो

 व्यक्ति  असन्तुष्ट  ही  रहना  चाहता
 हो

 उसे
 कोई

 भी  संतुष्ट  नहीं  कर  सकता  है

 केवल  विवेकशील  व्यक्तियों  को  ही  संतुष्ट  किया  जा  सकता  शक्ति  न  होने  के  उन  तर्क

 के  बारे  में  यह  बात  है  कि  न्यायालय  से  भी  लोग  बाहर  निकल  जा  सकते  हैं  ।

 हमारा  औद्योगिक  संबंध  शासन  यंत्र  निश्चय  ही  प्रभावी  और  जैसा  कि  में
 कह

 रहा  था
 कि

 जिस  ढंग  से  यह  शासन  यंत्र  काम  कर  रहा  है  उसे  कर्मचारी  पूर्णरूपेण संतुष्ट  हैं

 सेवा-निवृत्ति के  बारे  मुझे  मालूम  नहीं  माननीय  सदस्य  को  क्या  कठिनाई  कर्मचारी

 भविष्य निधि  योजना  १९५२ में  जारी  की  गई  थी  ।  चर्चाधीन  योजना  १९४८
 में  जारी  की  गई

 थी  ।

 जो  तीन  वर्ष  से  या  पांच  वर्ष  से  या  १०  वर्ष  से  कम  समय  के  year  सेवा-निवृत्त  हो  रहे  वें  सब

 अधिसूचना  के  अ्रनुसार  इस  योजना  के  अन्तर्गत  श्री  जाते
 केवल  १४

 वर्ष
 की

 ग्रीम  मद  रह

 जाती  हैं
 ।  वे  भी  इस  योजना  के  १४  वर्ष  चल  चुकने  पर  शीघ्र  ही  इस  योजना  के  भ्रन्तगत  झा

 जाएगे

 सामान्य  योजना
 प्रौर

 कोयला
 खान

 भविष्य  निधि  योजना  में  अन्तर  सामान्य  योजना  के
 अधीन  जिस  कर्मचारी  ने  एक  वर्ष  की  सेवा  पुरी  की  वह  उस  में  सम्मिलित  हो  सकता  जब  कि

 कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना  में  वे  ही  कर्मचारी  ar  सकते  हैं  जिन्होंने  भूमि  के  नीचे  ५४
 दिन

 की  सेवा  पूरी
 कर  ली  और

 वह  अन्य  कर्मचारी  भराते  हैं  जिन्होंने
 ६६  दिन  की  सेवा  पूरी  की

 उन्हें  मालिक  बदलने  की  स्वतंत्रता  जब  कि  दूसरी  योजना  के  भ्रनुसार  वह  व्यक्ति को
 भ्र धि नियम के  लाग  होने  से  पूर्व  के  समय  के  लिये  इन  सुविधाओं  की  प्राप्ति  के  हेतु  उसी  मालिक  की

 सेवा  में  रहना  आवश्यक  हैं  ।  कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना  में  इस  प्रकार  की  किसी  चीज़  का

 उल्लेख  नहीं  है
 ।

 चाहे  वह
 प्रदीप

 मालिक  के  पास  रहा  हो
 तो  भी

 योजना
 का

 सदस्य  रह  सकता  है
 |  यही

 हैं  प्रौढ़  यह  बड़ा  बहुत  भ्रातृ  वहां
 एक  कप

 का  समय  है
 झ्र

 यहां
 ५४  दिन  का  समय  है  |

 वहां
 एक

 ही  मालिक  की  शर्ते  है  किन्तु  यहां  सामान्य  बात  हें  कौर  कमंचारी  किसी  भी  कोयला-क्षेत्र

 में जा  सकता  है  प्रौढ़  फिर  भी  वह  कोयला  खान  भविष्य  निधि  योजना  का  सदस्य  रह  सकता

 माननीय  सदस्य  को  कर्मचारियों  के  लाभार्थ  किये  गये  इस  बड़े  अन्तर  को  समझना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहूंगा  कि  इस  योजना  के
 प्रशासन के  लिय ेन्यासधारी हैं  हम  जो  कुछ

 करते  उन  की  मंत्रणा  के  अनुसार  करते  हैं  ।
 हमने  जिस  परिवर्तन  करने  की  प्रस्थापना  की  है  उसे

 उन्होंने  एक  मत  से  स्वीकार  किया  था
 नाप

 उनकी
 मंत्रणा  स्वीकार करली  गई  थी  ।

 नीय  सदस्य  ने  जो  बात  कही है  वहू  किसी  भी  समय  विचार  के  लिये  न्यास धारियों  क  बोर्ड  के  समक्ष

 प्रस्तुत  नहीं
 की  गई  थी  ।

 यदि  में  माननीय  सदस्य  द्वारा  सुझाव  दिया  गया  परिचय  करना  भी  चाहूं
 तो  भी

 मैं  उसे  नहीं  कर  मुझे  उनसे  परामर्श  करना  होगा
 ।

 इस  वात  पर  पूर्ण  रूप  से  विचार
 करना  होगा  कि  यह  किस  सीमा  तक  कर्मचारियों  के  लिये  लाभदायक  होगा  ।  न  केवल  इस  परिवर्तन

 के  बारे  अपितु  किसी
 भी

 परिवर्तन  के  बारे  में  न्यास धारियों  से
 प
 राम  करना  होगा  |  परन्तु इस

 मामले
 माननीय  प्यार  ने  जो  सुझाव  दिया  हैं  उसके  वारे  में  उनसे  पराग  नहीं  फिया  गया  है  ।

 यदि  वे  इस  बात  को  लें  यह  समझे  कि  कर्मचारियों  के  भलाई  के  लिये  ऐसा  करना  आवश्यक

 तो  वे  इस  आशय  का  संकल्प  पारित  कर  सकतें  कोई  उन  के  मार्ग  में  बाधक  नहीं  हो  सकता  है

 किसी  सहायक  प्रबन्धक  के  बारे  में  माननीय  सदस्य  ने  जो  कुछ  कहा  वहू  ठीक  है  |
 le a  nn  ne

 मल  wast  में



 गुरुवार  ३०  REYES  कोयला  ख़ान  भविष्य  निधि  oe हे

 श्री  qo  बन  बिट्ठल  वह  अभिकर्ता  अर्थात  महाप्रबंधक से  निचले  पद  का  व्यक्ति

 a  |

 श्री  आबिद  चली :  किन्तु तथ्य  यह  है  कि  इस  योजना  में  महा  प्रबन्धक
 भी

 सदस्य
 क्योंकि

 वें  भी  कमंचारी  हें  ।
 जहां

 तक
 अघिनियम  का  संबंध  यह  इस  श्रेणी  के  कर्मचारियों

 को  भी
 कर्मचारी

 ही  मानता  इसलिये  वे  भी  निधि  के  सदस्य  बन  सकते  उन्हें  प्रतिनिधित्व दिया  गया  हैं
 जो  सर्वेक्षण उचित

 यदि  वह  संकल्प  वहां  बहुमत  से  पारित  हो  गया  होता  या  माननीय  सदस्य  का  सुझाव  बहुमत

 से  अस्वीकृत हो  तब  यह  उत्पन्न  होता  ।  में  निवेदन  कर  रहा  हं  कि  हमनें  जो  प्रस्ताव

 स्वीकार  किये  हें  वे  aa  सम्मति  से  पारित  किये  गये  इस  लिये
 किसी  व्यक्ति  के  महाप्रबंधक  या

 उस  से  भी  उच्च  पद  पर  होनें  का  प्रश्न  ही  उत्पन्न  नहीं  होता  ।  श्रमिकों  के  प्रतिनिधि भी  वहां  थे

 are  सर्वसम्मति  से  संकल्प  को  पारित  करने  में  वें  भी  सम्मिलित

 असंगठित  कर्मचारियों  के  बारे  में  भी  अ्रधिनियम  में  प्रतिनिधित्व  का  उपबन्ध  किया  गया

 उन्हें  भी  न्यास धारियों  के  बोर्ड
 में

 प्रतिनिधित्व  मिलना  चाहिये  ।  ऐसी  कोई  बात  नहीं  की  गई  जिसके

 लिये  भ्र धि नियम में  अनुमति  नहीं  थी  ।  हमने  वहीं  काम  किया  है  जिसका  न्यास धारियों ने  सर्वसम्मति

 से  सुझाव  दिया  उसी  को  हमने  स्वीकार  गाद  लिया  Herat  सदस्य  में  जो  बात  कही  हे  वह

 प्रदान  का  अंग  भी  नहीं  जब  उन्होंने  मुझ  से  भ्रनुपूरक  प्रश्न  पूछा
 था  तो  में  ने  वही  उत्तर  दिया  जो

 उचित  समझता  ।  हो  सकता  है  उस  से  माननीय  सदस्य  संतुष्ट  न  हुये  हों  परन्तु मं  असमथ हूं  ।

 श्री  त०  qo
 विट्ठल  राव  :  उस  से  अध्यक्ष  महोदय  भी  संतुष्ट  नहीं  हुये  थे

 ।

 fat  आबिद  चली  :  माननीय सदस्य  यही  तो  कह  रहे  हें  ।  अध्यक्ष  महोदय यहां  नहीं  है  +

 अन्यथा  मुझे  विश्वास  है  वह  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  कदापि  सहमत  न  होते  |

 इन  दाब्दों  के  साथ  में  निवेदन  करूंगा  कि  शिकायत  का  कोई  कारण  नहीं  जिस  ढंग  से
 हम

 काम  कर  रहे  हैं  उससे  वे  बहुत  संतुष्ट  हैं
 प्रो

 बहुत  प्रसन्न  माननीय  सदस्य
 भी  हृदय में

 इससे  प्रभावित

 श्री  त०  ब०  विशाल  राव :  में  मालिकों  कौर
 कर्मचारियों

 व
 के  न्यायिक  रियों  के  ats  में

 निधित्व  संबंधी  कोयला  खान  भविष्य निधि  दि  द  की  ह योजन  T
 के  उपबंधों स्प  की  कौर  माननीय  मंत्री

 का  ध्यान
 आकर्षित  करुगा  |

 सभापति  महोदय  :  वास्तविकता क्या  हैं

 श्री  ao  विट्ठल  उन्होंने कहा  कि  मुख्य  प्रबन्धकों  को  प्रतिनिधित्व दिया  जाये  ॥

 यदि  वह  मालिकों
 के

 श्रीयंत्र  में  से  उन  को  प्रतिनिधित्व
 दें  तो  मुझे  कोई  आपत्ति  नहीं

 वहां  अभिकर्ता
 को

 रखा  गया  है
 तो  कया

 वह  संगठित  श्रमका  प्रतिनिधि  है  ?
 वह  सभा

 गुमराह
 करने

 की

 चेष्टा  कर  रहे  हैं
 het  अंग्रेजी  में

 1..  5./56
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 श्री  आबिद  श्रली
 :

 मेरा  निवेदन  यह  है  कि  अधिनियम  ak  विधि  की  शभ्रावश्यकताओओं  के

 सम्बन्ध  में  माननीय  सदस्य  स्वयं  निश्चित  नहीं  जहां  तक  कि  स्थानीय  कोयला  खनिकों  का

 सम्बन्ध  वे  माननीय  सदस्य  से  बहुत  दूर  तो  ऐसी  बातें  कहने  जिनके  बारे  में  उनको  स्वयं
 पता  न  क्या  लाभ ?  =

 श्री  नम्बियार
 :

 मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नही  दिया  गया

 सभापति  महोदय
 :

 यदि  वह  उत्तर  नहीं  देते  तो  मेरा  उन  पर  कोई  वश  नहीं  में

 उन्हें  उत्तर  देने  के  लिये  बाध्य  कैसे  कर  सकता

 इस  क  पदचात  दाक्रवार, भ्छ्  ३१  १९५६  के  ग्यारह  a  तक  क  लिये

 स्थगित  हुई  ।

 मूल  wast  में



 दैनिक  संक्षेपिका

 ३०  अगस्त  2exg]

 2YE9 सभा-पटल पर  रख  गय  पत्र

 निम्नलिखित  पत्र  सभा-पटल  पर  रखे

 (  १)  विमान  निगम  नियमों
 में

 कौर  आगे  संबंधी  करने  वाली  अधिसूचना

 संख्या  ७-सी०  wo  (२)/५५  दिनांक  २६  १६५६  |

 (२)  जीवन  बीमा  निगम  नियम
 ।

 (३)  जीवन  बीमा  निगम  की  सदस्यता  कौर  उसके
 क्षेत्र  तथा  विभाग वार

 कार्यालय |

 बीमे  क  राष्ट्रीयकरण  के  बारे  में  वक्तव्य  PAE  ८-१६०२

 राजस्व  कौर
 सैनिक व्यय  मंत्री

 ने
 बीमे  के  राष्ट्रीयकरण की

 प्रगति  के  बारे  में  एक  वक्तव्य  |

 राज्य  सभा  A  सजदा  १६०  ov

 सचिव  ने  राज्य  सभा  से  प्राप्त  निम्नलिखित  दो  dear  बतायें

 (१)  कि  राज्य  सभा  अपनी  २८  १९५६ की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा

 १७  १९५६  को  पारित किये  गये  बिहार  तथा  पश्चिमी बंगाल

 (  राज्य  क्षेत्रों  का  हस्तान्तरण )  mat ‘ 2eUuy  से  बिना  किसी
 धन  के  सहमत  हो  गई

 कि  राज्य-सभा  अपनी  २८  १९५६  की  बैठक  में  लोक-सभा  द्वारा (२)

 २२  १९४६  को  स्वीकृत  विस्थापित  व्यक्ति  तथा

 प्रतिकर
 १९५५  के  रूप-भेंट  सम्बन्धी  प्रस्ताव  से  सहमत हो

 गई |

 विधेयक  पारित

 (१)  राज्य-सभा
 द्वारा  पारित  रूप  में  समाचार-पत्र  तथा  पृष्ठ

 विधेयक पारित  किया  गया

 पर  खण्डवार विचार  किया  गया  ।  विचार  समाप्त करा  तथा

 (२)  राज्य  वितीय  निगम  १९५६  पर  विचार  करने

 का प्रस्ताव  स्वीकृत  ।
 खण्डवार  चर्चा

 के  पश्चात  विधेयक

 संबोधित  रूप  में  पारित  किया  गया

 PEXX



 १६५६

 संक्षेपता ]

 सरकारी  संकल्प  '  विचारा ि  दि TST  TT  १६३८-४८

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  माल  _  दे
 वाय  ने  खान  निबन्धों  के  रूपभेद

 के
 नियमों  के  बारे

 मे
 संकल्प  प्रस्तुत  किया

 |
 चर्चा  समाप्त  नहीं हुई  ।

 सदस्य  की  रिहाई  के  बारे  में  सूचना  2e¥5

 सभापति  ने  बताया  far  श्री  दीवान  लाल  सक्सेना  की  जो  १९  PENS

 को  गिरफ्तार  किये  गये  थे  गोरखपुर  के  जिला  sara  जज  के  आदेशानुसार

 २९  PEYS  को  रिहा  कर  दिए  गए  ।

 os  ee  @ प्रश्न  के  उत्तर  से  उत्पन्न  होने  वाले  विषय  पर  श्राधे  घंटे
 की  चर्चा  GoG—  ४४

 श्री  to  हु  विट्ठल  राव  ने  कोयला  खान  भविष्य  निधी  के  बारे  में  २५

 १९५६  के  तारांकित  प्रदान  संख्या  २२६  के  उत्तर  से
 उत्पन्न  होने

 वाले  विषयों
 पर  met  घंटे  की  चर्चा  उठाई  ।  श्री  आबिद  अली  ने

 विवाद  का  उत्तर  दिया  ।

 ३१  १९५६  के  लिए

 खान  ठेके  का  रूपभेद
 )  नियमों

 के  बारे  al  सके
 संकल्प पर  ग्रोवर

 चर्चा

 भा०  स०  म०  ना०  वि  {——2 3 — ate  सभा------


